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 लोक-सभा

 वाद  विवाद

 लोक-सभा

 शश  |  ४८

 ११  बजे  समदेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 पाकिस्तान  को  अमरीकी  सेनिक  सहायता

 वि०  wo  aT:

 श्री  कुमारन :
 |  att  पाणिगय्रही  :

 ध  ३६९२.
 |  श्री  विभूति  मिश्र  :

 |
 थ्री  दामानी  :

 सरदार  इकबाल  fag + td
 श्री  श्रीनारायण  दास  :

 Lait  श्री न  सिह  भदौरिया :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उस  करार  की  झ्राकृष्ट  किया  गया  है
 जो

 अमरीका  द्वारा

 यां किस् तान  को  जेट  बमवर्षक  जहाज़  दिये  जाने  के  बारे  में  बताया
 जाता

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  अमरीकन  सरकार  की  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  गया

 ौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 मंत्री  के
 सभा-सचिव  सादत  चली  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 नके  ध्यान  में  कुछ  एक  रिपोर्टे ag

 are  इस  सम्बन्ध  में  अमरीकन  सरकार  को  भारत  सरकार  के  रूख  के  बारे  में

 सूचित  कर  दिया  गया  है

 |

 (2233)
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 श्री वि०
 च०  शुक्ल  :  इस  सम्बन्ध  में  सावधानी  के  कया  कार्यवाही की  गयी

 ताकि  दूर  तक  मार  करने  वाले  इन  बमवर्षक  जेट  जहाजों  पर  कभी  HEAT

 आक्रमण न  हो  जाये  ?

 tort  मंत्री  तथा  बे
 दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :  यह  एक  ऐसा  प्रशन

 जिसका  मैँ  यहां  पर  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |  हम  जो  भी  कार्यवाही  करते  उसकी  घोषणा  नहीं

 किया  करते  ॥

 श्री वि०
 च०  शुक्ल :  कया  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  श्रीकृष्ण किया  गया

 कि  पाकिस्तान  के  वित्त  श्री  wane  ने  यह  कहा  है  कि  पाकिस्तान  इस  आशंका

 पर  कि  भारत  ने  ७३  कैनबेरा ५७५ नट  जहाज़  खरीदे  भ्रमरी का  से  दूर  तक  मार  वाले

 जेट  जहाज़  खरीद  रहा  कौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हमारा  दृष्टिकोण  क्या  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  में  इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  पूछी  जातीं
 ।

 pat  पाणिप्रही
 :  क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  कि  पाकिस्तान  को

 सैनिक  सहायता  मिलने  के  बाद  पूर्वी  तथा  cheat  पाकिस्तान  कितने  सैनिक  ag

 स्थापित  किये  गये  र  उनमें  कितने  og  प्र मरी कन  सैनिक  कर्मचारियों  की  देख  रेख  में

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  यह  तो  aa  विदित  हैं  कि  पाकिस्तान  में  बहुत  से  सैनिक  केन्द्र

 कौर  विमान  क्षेत्र  परन्तु  यह  बताना  कठिन  है  कि  उन  में  से  कितने  केन्द्र  विदेशी  अधिकारियों

 द्वारा  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  वैसे  तो  उनके  परामशंदाता  विदेशी  प्राधिकारी  ही  परन्तु  यह  बताना

 कठिन  है  कि  क्या  उन  केन्द्रों  पर  किसी  विदेशी  प्राधिकारी  का  कोई  नियंत्रण  भी  है  या  नहीं  |

 fat  सुधार
 :

 जब  ये  जेट  जहाज़  पाकिस्तान  को  उपहार  के  रूप  में  दिये  जा  रहे

 हम  भी  अमरीका  से  इसी  प्रकार  का  कोई  उपहार  क्यों  नहीं  मांग  लेते  ?.

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  ये  तो  कार्य  के  लिये  सुझाव  मात्र है
 ।

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  क्योंकि  यह  भारत  पाकिस्तान  नहीं  ।

 श्री  अन्सार  हर वानी  :  क्या  इन  सीमावर्ती  छापों  में  पाकिस्तान  श्रभरोका  द्वारा  संहिता

 दास्त्रास्त्रों  का  खुले  श्राम  प्रयोग  कर  रहा  है
 ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  :  इन  सीमावर्ती  छापों  में  प्रायः  छोटे  शस्त्रास्त्रों  का  प्रयोग  किया

 जा  रहा  बड़े  शस्त्रास्त्रों का  नहीं  ।  परन्तु  यह  बताना  कठिन  है  कि
 कया  वे  छोटे  दास्त्रास्त्र

 विदेशों  से  आये
 हैं  या  वहीं  पर

 तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।
 वे  लोग  इन  छापों

 टामी  गनों
 तथा  इसी

 प्रकार  के  अरन्य  छोटे  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 pat  जयपाल  सिह  :
 क्या  सरकार के  पास  इस  सम्बन्ध में  प्रां कड़े  हैं  कि  इस  समय  पाकिस्तानਂ

 में  कितने  गैर-पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  वाणिज्यिक  विमान  सेवा  में  चालक  के  रूप  में  काम  करु

 रहे  हैं
 ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  बारे  में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 अंग्रेजी में में
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 श्री  रंगा  :
 कया  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित

 जानकारी  है  कि
 इन

 बमवर्षक

 भेंट  जहाज़ों  का  संग्रह  तथा  उनका  इस्तेमाल  किस  के  नियंत्रण  में  क्या  पाकिस्तान
 सरकार

 के

 नियंत्रण  या  अमरीकन  सरकार  के  या  कि  दोनों  के  ही  नियंत्रण  में  रहेगा
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  उनके  आ्रान्तरिक  प्रबन्धों  के  बारे  में  मुझे  ज्ञान  नहीं  है

 भूमिहीन  श्रमिकों  का  पुनः  बसाया  जाना

 १३९३.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  राज्य  में  राष्ट्रीय  विकास  पर  यद  की  स्थायी  समिति  द्वारा  किये  गये  fora

 के  अनुसरण  में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  बसाने  की  योजनाओं  के  बारे  में  परामर्श  देने  के  लिये

 बोड़े  स्थापित  किये जा  चके  कौर  यदि  तो  किस  किस  राज्य

 क्या  केन्द्र  में  भी  इस  प्रकार  का  कोई  बोड़  स्थापित  किया  गया  है  ?

 उपमंत्री  इया०  नं०  :  किसी  भी  राज्य में  प्रभी  तक  इस  प्रकार

 का  बोर्डे  स्थापित  नहीं  किया  गया है  ।

 नहीं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  कया  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रनुमान

 बताया  है  कि  वे  इस  प्रकार  का  बोर्ड  कब  तक  स्थापित  कर  सकेंगी  ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र  :  उनमें  से  बहुत  सी  सरकारों  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  वे  इस

 मामले  पर  विचार  कर  रही  हें  ।  कुछ  एक  राज्यों  में  तो  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  बारे  में  gat

 तक  fata  ही  नहीं  किया  गया  है  ।  मत  उनका  विचार  है  कि  ofan  सीमा  निर्धारित  करने

 के
 लिये  प्रस्तुत  किय  जाने  वाले  इस  प्रकार  के  कुछ  एक  विधेयकों  में  सम्भवतः  इस  बारे  में  व्यवस्था

 की  जायेगी ।

 श्री  रंगा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  लगभग  २४  प्रतिशत  कृषि  योग्य  भूमि  तभी  तक  बेकार

 पड़ी  हुई  है  सनौर  वह  सरकार  के  भ्रधघिकार  में  अर  यदि  हां  यह  सच  तो  सरकार  को  भूमिहीन

 व्यक्तियों  में  इस  बेकार  भूमि  का  वितरण  करने  के  प्रयोजनार्थ  इस  प्रकार  के  बोर्डों  की  स्थापना

 करने  के  लिये  जोनों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  होने  ate  अतिरिक्त  भूमि  उपलब्ध  होने  तक

 प्रतीक्षा  क्यों  करनी  होगी ?

 श्री  दया०  न्०  fast
 :  मेरा  अनुमान  है  कि  सभा  में  चर्चा  के  दोरान  इस  विषय  पर

 कई  बार  विचार  किया  जा  चुका  है  ।  ऐसी  भूमि  उतनी  अ्रधघिक  नहीं  है  जितनी  कि  माननीय  सदस्य

 बता  रहे  हें  ।  वास्तविक  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिचय  की  स्थायी  समिति  का

 यह  विचार  था  कि  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  भूदान  तथा  ग्रामदान  से  पर्याप्त  भूमि

 उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 पुश्तो  रंगा  :  मैं  तो  यह  पुछ  रहा  हूं  कि
 क्या  अधिकतम  सीमा  निश्चित  किये  जाने  aria  तक

 बोर्ड  स्थापित  नहीं  किये  जा  सकते  ?

 lor थ
 para  ale  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  |  t  जहां तक  उन  wey  साधनों  का

 सम्बन्ध  जिनकी  कौर  माननीय  सदस्य  ने  संकेत  किया  उन  से  प्राप्त  होने  वाली  भूमि  पर  उन

 मूल  भ्रंग्रजी  में
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 भूमिहीन  श्रमिकों  को  पुनः  बसाने  का  हमारा  कार्य क्रम  प्रौढ़  बहुत  से  राज्यों  में  यह  कार्य  किया

 भी  जा  रहा है
 ।  श्री  तो

 हम
 इस  बारे  में  कोई  नया  उपाय  भी  खोजने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे  |

 pat  तंगामणि  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  भूमिहीन  श्रमिकों  को  अभी  तक  कितनी

 भूमि  बांटी  जा  चुकी  है
 ?

 ~
 महोदय  :  क्या  सम्पूर्ण  देश  में  ?  सभी  राज्यों  मे ं?

 श्री  दया०  नं०  हमारे  पास  यह  जानकारी  नहीं है  ।

 fat  तंगनज़री  :  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  भूमिहीन  श्रमिकों  को  पुनः  बसाते  से  हम  यह
 जानना  चाहते  हं  कि  क्या  सरकार  के  पास  यह  जानकारी  है  कि  भूमिहीन  श्रमिकों  में  प्रभी  तक

 कितनी  भूमि  बांटी  जा  चकी  है  ?

 बो  इया
 ०

 नं०  मिश्र  :  इस  प्रीत  का  भूमिहीन  श्रमिकों  को  भूमि  बांटने  के  प्रश्न  से  कोई

 सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इस  का  सम्बन्ध  भूमिहीन  श्रमिकों  को  पुनः  बसाने  से  है  छत

 अकड़  इस  समय  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  जाधव  इस  प्रयोजन  के  लिये  स्थापित  किये  गये  बोर्डों  का  क्या  स्वरूप  है  ौर  उनके

 सदस्य  कौन  कौन  हूं  ?

 fat  इया०  नं  मिश्र  :
 वें  प्रभी  तक  स्थापित  नहीं  हुए

 पी भान  क ०  गायकवाड़  :  FAT

 वितरित  न  की  जायेगी ?

 जब  तक  ये  ats  स्थापित  न  होंगे  तब  तक  यह
 भूमि

 इया ०  नं०  मिश्र  :  नहीं  ।  जसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  बताया  उस  सम्बन्ध  में

 कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  जहां  तक  इन  भू-खण्डों  का  सम्बन्ध  ये  ज्यों  ज्यों  उपलब्ध

 होते  जाते  हूँ  त्यों  त्यों  पुनर्वास  का  कार्य  किया  जाता  रहता  है  ।

 गजनी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कृषि  भूमि  पर  पहले  ही  पर्याप्त  लोग

 प्राचीन  क्या  सरकार  ने  भूमिहीन  श्रमिकों  को  कुटीर  उद्योग  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  उपायों

 से  बसाने  की  त्रय  योजनाओं  पर  भी  विचार  किया  है  ?

 पति  नन्दा  निश्चय  ही  यही  तो  दूसरा  उपाय  है  जिस  पर  हम  इतना  जोर  दे  रहे  हें
 ।  परन्तु

 में  यह  स्वीकार  करता हूं  कि  भूमिहीन  श्रमिकों  को  भूमि  देने  के  सम्बन्ध  में  हमारी  जितनी  इच्छा

 उतनी  सीमा  तक  हम  अपनी  इच्छी  को  पूरा  नहीं  कर  सके  ।

 गनी  श्रीनारायण  दास  :  क्या  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रों  में  प्रीतम  सीमा  निर्धारित  करने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही  की  गयी  कौर  क्या  सरकार  बोर्ड  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  विचार

 कर  रही है  ?

 पन्नी  इया०  नं०  कुछ  एक  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रों  में  हिमाचल  प्रदेश  के  समान  ही

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  था  ।  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि

 सभी  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रों  में  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  af Lie ioe  SAL  हहे  [  जा  चुकी  है  ।
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 स्टेप्टोमाइसीन  निर्माण

 +

 pt  सुबोध
 1३९६४.

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ७  १९४५८  के  तारांकित  संख्या  २०६६  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  स्ट्रैप्टोमाइसीन  के  निर्माण  के  लिये  नया  कारखाना  बनाने  की  योजना  तैयार

 हो  गयी

 क्या  कारखाने  के  लिये  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गयो  और

 क्या  वहां  पर  भवन  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ?

 मंत्री  सुभाष  एक  प्रारम्भिक  भ्रम्चिम  प्राक्कलन  तथा  कारखाने

 की  इमारतों  प्राणी  के  निर्माण  के  लिय  प्रारम्भिक  योजनायें  तैयार  कर  ली  गयी  हें  ।  हिन्दुस्तान

 एन्टी बायोटिक्स  का  एक  इंजीनियर  इस  समय  अमरीका  में  विदेशी  परामर्शदाताओं  की  सहायता  से

 कारखाने  की  श्रावक  मशीनों  कौर  उसके  थ  के  सम्बन्ध  में  ब्योरेवार  विवरण  तैयार  कर
 रहा  है  ।

 स्ट्रेप्टोमाइसीन  का  कारखाना  पिम्परी  फैक्टरी  के  वर्तमान  स्थान  के  अन्दर  ही  लगाया

 जा  सकता है
 ।  इसलिए  कोई  प्रौढ़  स्थान  अजित  करने  की  कोई  श्रावइ्यकता  ही  नहीं है

 अभी  नहीं  ।

 pat  सुबोध  हंसना  :
 क्या  सरकार  न  इस  कारखाने  के  निर्माण  के  लिये  किसी  शअ्रमरीकन

 ara  से  करार  कर  लिया  कौर  यदि  तो  उस  करार  की  दात  क्या  हैं
 ?

 sat  मनुभाई  दाह  :  जेसा  मेंने  बताया  यंह  करार  प्राविधिक  जानकारी  कौर  प्राविधिक

 सहायता  तथा  परामर्श  प्राप्त  करने  के  लिये  किया  गया  है  ।
 वे  लोग  हम  कोई  मशीनरी  शादी  नहीं

 देंगे  ।  हम  तो  उसके लिये  अमरीका से  टेंडर  मांगेंगे  और  फिर  सब  से  कम  कीमत  वाले  नौ  शभ्रच्छे

 से  ७  संयंत्र  खरीदेंगे  |

 yaaa  रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  wae  साथ  को  हम  कितना  परामर्श  शुल्क  देंगे  रोक  क्या

 अमरीकन  आयात  निर्यात  तर्क  की  कोई  यह  भी  ad  है  कि  हम  केवल  अमरीका  से  ही  text

 मांग  सकते  हें  ?

 tat  मनु भाई शाह  :  जहां तक
 प्रश्न

 के
 प्रथम

 भाग  का  सम्बन्ध  राम  के  लिये
 तो

 कोई  शुल्क  नहीं  दिया  जा  रहा  है
 ।

 परन्तु  वे  हम  से  नक्शों  ale  के  सम्बन्ध  में  खर्चे  ले  रहे  हैं

 कौर  वह  खां  अधिक  से  अधिक  २५,०००  डालर है  जो  कि  संयंत्र  तथा  उसके  उपकरणों  की  कीमत

 की  तुलना में  १  प्रतिशत खर्च  से  भी  कम  है
 ।  प्राविधिक  जानकारी

 तथा
 प्रक्रिया

 के  लिये
 कोई

 अधिकार  शुल्क  नहीं  परन्तु  हमें  बिक्री  पर  Rv),  प्रतिशत  राशि  उन्हें  देनी  होगी  कौर  वह

 राशि  होगी  स्ट्रैप्टोमाइ सीन  के  बारे  में  भारत  और  अमरीका  में  लगातार  होने  वाली  गतेषणा  के  लिय

 गवेषणा-सूचक  के  रूप  में  ।  जहां तक
 श्रायात  निर्यात  बैंक  के  ऋण  का  सम्बन्ध  उसकी  शर्तें

 स्टैण्डर्ड  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  सभी  परियोजनाओं  में  यही  शर्ते  लागू

 होती
 qn

 प्  प्रंग्रेजी



 मौखिक  उत्तर RIRS  २२  Qeus

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :  इस  समय  देश  में  कितना  स्ट्रैप्टोमाइसीन  तैयार  होता  है  कौर

 ज़ाहिर  से  कितना  कौर  कितनी  कीमत  का  रायात  किया  जाता है
 ?

 श्री  सुभाष  दाह  इस  समय  देश  में  CEST ATS  डाइ हाइड्रो  अथवा  तैयार  नहीं

 किया  जा  रहा है  |  वह  ज़ाहिर  से  मंगवाया  जाता  है  कौर  किन्हीं  प्रायातकर्ताश्रों  के  हारा  ही  बोतलों

 में  भरवाया  जाता है
 ।  कुल  सामान  ३०,०००  से  ४०,०००  किलोग्राम  है  जिसकी  कीमत  १.२

 करोड़  से  १.४  करोड़  तक  है  ।

 दो  Ao  रा०  मूलनिवासी  :  क्या  यह  सच  है  कि  स्ट्रेप्टोमाइसीन  के  कारखाने  के  स्थापित

 हो  जान  पर  भी  इस  सम्बन्ध  में  देश  की  आवश्यकता  पूरी  न  हो  कौर  यदि  तो  हमें  कितनी

 स्टै'टोमाइसीन  ज़ाहिर  से  आयात  करनी  पड़ेगी  ?

 पो  मनु भाई  शाह  :  उससे  हम  TT  रूपेण  ग्राम  निभेर  हो  जायेंगे  ।  कौर  उसका  उत्पादन

 बढ़ने  पर  सम्भव  है  कि  हम  उसका  निर्यात  भी  कर  सकेंगे  ।

 fat  विमल  घोष  :  क्या  रूसी  सहयोग  से  एन्टी बायोटिक्स  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  कोई

 प्रस्थापना  नहीं  है  ?

 vat  मनु भाई  ate  :  वास्तव  में  स्थिति  यह  है  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  यह  अनुमान  लगाया

 है  कि  पिम्परी  में  तैयार  की  जाने  वालीਂ  पैनिसिलीन  कौर  स्ट्रैप्टोमाइसीन इस  देश  में  आगामी  पांच

 वर्षों  में  पर्याप्त  होगी  ।  फिर  भीਂ  यह  aerate  है  कि  इसका  उत्पादन
 alas  बढ़ाना  आवश्यक

 होगा  ।  यदि  आ्रान्तरिक  शौर  बाह्य  साधनों  से  हमें  प्रावश्यक  घन  उपलब्ध  हो  सका  तो  सम्भव  है  कि  हम

 एक  शर  कारखाना  भी  लगा  दें  ।  परन्तु  उसके  सम्बन्ध  में  रूसी  विशेषज्ञों  से  प्रभी  बातचीत  चल  रही

 है  ।

 श्रमिकों  के  fag  श्रीवास

 1३९६४.  श्री राम  कृष्ण  क्या  श्रम  श्र
 रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  राज्य  सरकार  ने  यह  जानने के  लिये  कोई  विशेष  सर्वेक्षण किया  है  कि देश  में

 मज़दूरों  की  सम्बन्धी  समस्या  कहां  तक  है  ;

 यदि  तो  उस  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  में  लिखी  गई  मुख्य  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 yaa  उपमंत्री  आबिद  :  औद्योगिक  मज़दूरों  की  श्रीवास  सम्बन्धी

 समस्या  का  परशुराम  लगाने  के  लिये  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  विशेष  सर्वेक्षण  कर  रही  हैं
 ।

 बहुत  सी  राज्य  सरकारों  से  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुये  ।

 पश्  राम  कृष्ण  कया  अभी  तक  किसी  भी  राज्य  से  प्रतिवेदन प्राप्त  gar  है  ?

 श्री  राशिद  अली  :  हमें  बम्बई  राजस्थान  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गये  हैं  ।  राज्यों

 के  प्रतिवेदन  ait  तक  तैयार  नहीं  हुये  हैं  ।

 भक्त  दर्शन  salt  माननीय  मंत्री  जी  ने  बतलाया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों

 से  रिपोर्टे  मांगी  रहे  1  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  जैसे  कि  दिल्ली  केन्द्रीय

 मूल  waist  में
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 सरकार  अपनी  सीधी  ज़िम्मेदारी महसूस  करती  है
 ?

 कौर  नगर  करती  है  तो  जो  यहां  के  बड़े

 बड़े  मकान  बनाने  वाले  मज़दूर  हैं  उनके  लिये  कया  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं
 ?

 शता  ग्रामीण  चली  जी  at,  दिल्ली  स्टेट  गवर्नमेंट  से  भी  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।

 श्री  सुधार  :  क्या  कृषि  मज़दूरों  को  मकान  देने  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  भी  सर्वेक्षण

 जा  रहा है  ?

 श्री  प्राचीन  wart  नही ं।

 पारी  भा०  Fo  गायकवाड़  बम्बई  राज्य  में  ऐसे  कितने  मज़दूर  हैं  जिनके  पास  रहने को

 मकान  नहीं  हैँ  सनौर  जिनके  लिये  सरकार  को  व्यवस्था  करनी  है
 ?

 fat  झाबिद  बम्बई  सरकार  के  प्राक्कलन  के  प्रसारण  वहां  की  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान

 उ्मावश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  लगभग  १,१०,०००  मकानों  की  आवश्यकता  है
 ।

 परन्तु  जब  ये

 मकान  बन  जायेंगे  तो  विंमान  मकान  बेकार  हो  जायेंगे  फिर  नये  मज़दूर  भी  तो  दहर  में  कराते

 रहा  |

 स०  स०  बनर्जी  पन्द्रहवें  प्रौढ़  सोलहवें  श्रम  सम्मेलनों  में  मज़दूरों  के  क्वार्टरों

 सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय  किये  गये  थे  ।  क्या  कोई  ऐसे  मिल  मालिक  हैं  जिन्होंने  मज़दूरों  के  लिये  क्वाटर

 नाना  स्वीकार  कर  लिया  है  क्या  उन्होंने  इसके  लिये  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  है
 ?

 श्रम  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा )  हमें  ज्ञात  हुमा  है  कि  हमने  राज्य

 सरकारों  से  जो  प्रार्थना  की  थी  उसके  में  उन्होंने  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  को  आमंत्रित

 किया  था  कौर  उस  बारे  में  उन  से  बातचीत  की  थी  ।  कुछ  एक  राज्यों  में  तो  कुछ  एक  बातें  तय  भी

 ली  गयी  थीं  कौर  जसा  कि  बताया  गया  है  वन्य  राज्यों  में  सब क्षण  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  बोस  क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  अथवा  ऋण  से  मज़दूरों

 के  लिये  कोई  मकान  बनाये  हैं
 ?

 जाविद  रली  लगभग  €८,०००  मकान  तैयार  हो  चके  उनमें से  १४,०००

 मकान  नियोजकों  द्वारा  बनवाये  गये  हैं  ।

 भारत  के  विरुद्व  पाकिस्तान  द्वारा  आन्दोलन

 श्री  va  माथुर

 aad
 पंडित  हवा  नाठ  तिवारी  :

 शमी  हेम  बरुआ

 वान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान द्वारा  भारत  के
 विरुद्ध

 चलाये  रहे

 आन्दोलन  से  उत्पन्न  होने  वाले  खतरे  का  मुकाबला  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  कौर  यदि

 तो  कया  कया  कार्यवाही की  गयी  है

 मल  म्रंग्रेंजी  A
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 क्या  पिछले  तीन  महीनों  में  इस  विषय  पर  पाकिस्तान  सरकार  से  कोई  पत्र  व्यवहार

 किया गया  है  ;

 यदि  तो  उन  पत्रों  में  क्या  क्या  लिखा  गया  है  ;

 क्या  उनमें  से  कोई  पत्न  सुरक्षा  परिषद्  परिचालित गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पत्र  में  क्या  क्या  लिखा  हुमा  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  के  सभा-प्रवीण  सादत  झलो  at)  :  इस  सम्बन्ध में  कोई

 विशेष  कार्यवाही  तो  नहीं  की  गयी है
 ।:

 श्र  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार को  विरोध  पत्र
 भेजे

 गये  हैऔर  उससे

 यह  प्रार्थना की  गयी  है  कि  वह  इस  प्रकार  के  प्रचार  को  के  लियें  उपयुक्त  कार्यवाही  कर े।

 श्र  इस  सम्बन्ध में  सुरक्षा  परिषद्  के सभापति  के  पास  यद्यपि  कोई  पत्र

 तो  नहीं  भेजा  गया  फिर  भी  भारत  सरकार  पाकिस्तान  किये  जा  रहे  जेहाद  सम्बन्धी  प्रचार

 का  सुरक्षा  परिषद्  के  सभापति  को  भेजे  गये  उन
 सभी  पत्रों

 में  उल्लेख  किया  है  जो  कि  संयुक्त

 संघ  के  सचिवालय  द्वारा  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्यों  परिचालित
 गये  हैं  ।

 जो  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  पाकिस्तान
 की

 प्रैस

 राजनीतिज्ञों द्वारा  किये  जा  रहे  इस  प्रचार  से  १६४८  के  संकल्प के  पर  ही  कुठाराघात कर

 गया
 क्या  भारत  सरकार  उस  संकल्प  से  छुटकारा  पाने

 के  सम्बन्ध
 में  कोई  कार्यवाही  कर  रही  ?

 para  महोदय  :
 यह  तो  कार्य  के  लिये  एक  सुझाव  दिया  जा  रहा

 ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहर  लाल  मैं  समझ  नहीं  सका

 कि
 माननीय  सदस्य  के  संकल्प  के  छूटकारे  का  क्या  तात्पर्य  है

 ।
 मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य

 १९४८  के  किस  संकल्प  AAA  करार  की  संकेत कर  रहे  |

 श्री  हरिद्वार  माथुर  :  वास्तव  में  उस  संकल्प  बता  या  गया  था  कि  किन  किन  दाँतों

 पर  लागू  किया  जायेगा  ।

 श्री  जवाहरलाल  tae  :  माननीय  सदस्य  ने  सम्पूर्ण  काइमीर  समस्या  की  झर  संकेत  कर

 दिया  है  ।  मैं  इस  प्रकार  के  प्रदान  में  उन  सभी  बातों  के  बारे  में  कैसे  बता  सकता  हुं
 ?

 शनी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  यह  सच  है  कि  इस  आन्दोलन  से  जम्मू  शौर  काश्मीर  राज्यः

 में  भी  बड़ी  भारी  प्रतिक्रिया  हुई  है  कौर  क्या  वहां  पर  कोई  आन्दोलन  विरोधी  कार्य  प्रारम्भ  करने

 विचार  किया  जा  रहा  है  ?  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी है  ?

 _t
 चलाया  भी  जवाहरलाल

 नेहरू  :  हम  यहां
 पर

 जेहाद  आन्दोलन  विरुद्ध  कोई  और  झ्रान्दो  लग  नहीं

 श्रीमती  मजीदा  दो  तीन  महीने  गुजरे  रूस  ने  पाकिस्तान  को  पत्र  लिख  कर

 यह  पूछा  था  कि  ag  अमरीकी  सहायता  पथ
 प्रदर्शन

 में  जिहाद  के
 लिये  तैयारियां  कयों  कर  रहा

 है  ।

 क्या  उस  प्रकार  के  पत्र  हमारी  सरकार  ने  पाकिस्तान  या  अमरीका  को  लिखे

 मूल  sist  में
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 श्री  जवाहरलाल  ATS  :
 माननीय  सदस्या  ने  हमें  रूस  द्वारा  भेजे  गये  पत्र  के  बारे  में  जानकारी

 दी  है  ।  रूस  ने  पाकिस्तान  को  उस  प्रकार  का  पत्र  भेजा  था
 ।

 परन्तु  में  समझ  नहीं  सका

 कि  इस  बारे  में  हम  क्या  कर  सकते  थे  |

 महोदय  माननीय  सदस्या  चाहती  हैं  कि  हमारी  सरकार  को  भी  उन्हें  पत्र

 भेजना  चाहिये  था  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  हमने  बता  दिया  है
 कि

 हमने  बारम्बार  इस  बात  का  उल्लेख

 किया है  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी
 :  प्रश्न  के  भाग  )  के  उत्तर  में  माननीय  सभा  सचिव  ने  यह  बताया

 है  कि  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  यह  लिखा  है  कि  वहू  भारत  के  विरुद्ध प्रचार  न  करे

 परन्तु  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है
 कि

 पाकिस्तान  के  उत्तरदायी  मंत्री  भी  इस  प्रकार  के  प्रचार  कर  रहें

 हैं  ate  जिहाद  के  लिये  भाषण  दे  रहे  हैं
 ?

 यदि  तो  फिर  उन्हें  लिखने  से  बया  लाभ  है
 ?

 महोदय  यह  तो  केवल  एक  तक  है  ।  यह  सच  है  कि  माननीय  सदस्य  ने

 पत्रों को  पढ़ा  परन्तु  सरकार  की  तो  समाचार  पत्रों  तक  कौर  भी  af  पहुंच  है  ।  इसलिये  यह

 पूछने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  या  नहीं  ।  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  माननीय

 सदस्य  FAT  जानना  चाहते  हैं
 ?

 gto  ato  में  वास्तव  में  यह  कहना  चाहता था  कि  ऐसे  लोगों को  लिखने

 से  नया  लाभ  है  जो  कि  स्वयं  ही  इस  प्रकार  का  प्रचार  करने  के  लिये  जिम्मेवार  हैं  ?  मैं  चाहता हूं  कि

 इस  प्रकार  के  प्रचार  को  रोकने  के  लियें  कोई  प्रौढ़  उपाय  अपनाया  जायें  ।

 श्री  त्यागो  आगामी  मास  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  हमारे  प्रधान  मंत्री  की

 जो  बातचीत  हो  रही  हैं  क्या  उसमें  इस  जिहाद  के  बारे  में  भी  चर्चा  की  जायेगी
 ?

 करो  जवाहरलाल  नेहरू  :  उसके  लिये  कोई  निश्चित  कार्यावलि  तो  नहीं  है  फिर  भी  हम

 विद्वेष  रूप  से  सीमान्त  झगड़ों  के  बारे  में  बातचीत  करेंगे  |

 fat  त्यागी  यह  भी  तो  एक  सीमान्त  समस्या  ही  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  यह  एक  सीमान्त समस्या  नहीं  है  ;  इसका  सम्बन्ध  सभी

 समस्याश्रों से है--यह से  है--यह  पृष्ठभमि है  ।  प्रो  निस्सन्देह इस  soa  का  अवद्य  उल्लेख  किया  जायेगा

 क्योंकि  पृष्ठ  भूमि  के  स्पष्ट करणਂ  के  बिना  उग्र  भूमि  स्पष्ट  ही  रह  जाती है  ।

 नारियल  जटा  उद्योग

 pat  angie  नायर
 1३६८,

 4  at  ईश्वर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है
 कि  ate  सरकार

 न  उस  राज्य में  नारियल  जटा  उद्योग के  पु नग टन

 झर  उसे  स्थिरता  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  भेजी  है

 यदि  तो  उस  योजना  के  ब्यौरे  क्या हैं  ;

 क्या  उक्त  योजना  के  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  गयी  है  ;  कौर  यदि  हां  तो

 कितनी  ;  शहरों

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 —

 अंग्रेजी
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 मंत्री  सुभाष  हां  ।

 से  (7)  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  २,

 संख्या  €४]

 श्री  वासुदेवन् नायर नायर  विवरण  में  यह  बताया  गया  है
 कि  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये

 पंच  वर्षीय  योजना  में  १५०  लाख  रुपये  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  इस  राशि  में  से  कितना  धन

 ही  खच  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  मनुभाई  आगाह  यह  तो  बाद  में  बढ़ाई  हुई  राशि है  ।  पहले
 तो

 वास्तव  में  ४५  लाख

 रूपये  निर्धारित  किये  गये  थे  और  उनमें  से  पहले  साल  २६  लाख  रुपये  ऊंचे  किये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  ईश्वर  विवरण  में  बताया  गया  है  if
 राज्य  सरकार  द्वारा  नारियल  जटा

 के  विकास  के  लिये  भेजी  गयी  योजना  पर  लगभग  २.  ४६  करोड़ रुपये  खर्चे  करायेंगे  |  ।  विवरण

 में  यह  भी  लिखा  हुजरा  है  कि  योजना  के  ब्यौरे  प्रभी  तक  नहीं  पहुंचे  है  ।  में  चाहता  हूं  कि

 सरकार  योजना  के  किस  प्रकार  के  ब्यौरों  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ?

 श्री  सुभाष  दाह  :  विवरण  में  स्पष्टतया  लिखा  है  कि  उन्होंने  इसके  लिये  कुल  VW

 लाख  क्यों  की  मांग  की  थी  ।  हमने  केरल  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  है  कि  वह  योजना  पर  फिर  से

 विचार  करे
 प्रौढ़  खर्च

 की  राशि  को  घटा  कर  Who  लाख  रुपयों
 तक  कर  दे

 तब  हम  उन्हीं  ब्यौरों

 की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 श्री  ईश्वर  नय्यर  :  दिनांक  १३  १९५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  €  २६  के  उत्तर

 at  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  देश  में  नारियल  जटा  उद्योग  विकास  योजनाओं  की  सफलता

 को  झांकने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  जा  रही  है  ।  उसकी  रिपोर्ट  १९४५८  के  अन्त तक

 a  जानी  चाहिये  थी  ।  क्या  वह  रिपोर्ट  पाप  के  पास  पहुंच  गयी  है  ?

 श्री  aaa  दाह  :  क्योंकि  समिति  के  सभापति ने  यह  निवेदन  किया  था  कि  समिति  को

 संस्थाओं  के  कार्यों  पर  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  करना  है  उसके  लिये  श्र  अधिक

 की  आवश्यकता  हमने  तीन  मास  की  als  बढ़ा  दी  ।  हमें  प्राशि है  कि  उनका  प्रतिवेदन

 इसी  सप्ताह  अथवा  इसी  पक्ष  में  प्राप्त  हो  जायेगा  |

 प्रशान्त  महासागर  में  उद्जन  बस  का  परीक्षण

 (  श्री  शिवनंजप्पा

 श्रीमती  इला  पालचोौघधरी  :
 ३६६.

 |

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 सरदार  इकबाल  सिंह :
 U

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अ्रमरीकन  सरकार
 ने  इस  ग्रीष्म काल  में  प्रशान्त  महासागर में

 किये  जाने  वाले  उदजन  बम  के  परीक्षण  को  देखने  के  लिये  वैज्ञानिक  प्रेम कों  को  भे  जने  के  लिये  भारत

 को  आमंत्रित किया  था  ;

 ae
 a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  वह  निमंत्रण  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ;

 कितने  वैज्ञानिक  भेजे  गये  थे  ?

 मंत्री  के सभा-प्रचीन  सादत  wat  :  से  संयुक्त

 राज्य  अमरीका  की  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  के  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  वैज्ञानिक

 समिति  के  सभी  प्रतिनिधि  सदस्य-राज्यों  को  यह  निमंत्रण  भेजा  था  कि  वे  परीक्षार्थी  किये  जा  रहे

 नाभिकीय  विस्फोट  का  अवलोकन  करने  के  लिये  अपने  अपने  ग्रहेंताप्राप्त  वैज्ञानिकों  को  भेजें  ।

 भारत  भी  इस  समिति  का  एक  सदस्य है  ;  मत  उसे  भी  यह  निमंत्रण  प्राप्त  हुद  परन्तु  हमने  उसे

 स्वीकार  नहीं  किया  था  ।

 श्री  शिवनंजप्पया  :  हमारी  सरकार  किन  किन  कारणों  से  वह  निमंत्रण  स्वीकार  न  कर

 सकी  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  जवाहरलाल  :  हमने  यह  महसुस
 किया

 कि  इस  प्रकार  के  परीक्षणों  में  भाग  लेना  हमारी  सामान्य  नीति  के  अनुकूल  नहीं  था  ।

 श्र  कोकोम  शझ्राल्वा  :  एक  सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  इस  वर्ष  पिछने  तीन  महीनों  में  प्रशान्त

 सागर  में  ३०  से  म्यूजिक  परीक्षण  ga  जब  कि  जापानियों  का  कहना  है  कि  केवल  १४  परीक्षण

 हुये  हैं  ।  क्या  हमारे  पास  इस  बारे  में  कोई  आंकड़े  हैं  कि  वास्तव  में  कुल  कितने  परीक्षण  किये  गये  थे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मुझे  इस  बारे  में  ज्ञान  नहीं  ।  ग्रांकड़े  तो  अवश्य  होंगे  ।  परन्तु  जैसा

 कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  इस  बारे  में  विभिन्न  राज्यों  के  विभिन्न  मत  हैं  ।  रूस  ने  उनकी  एक  संख्या

 बती  है  जो  कि  मेरा  ख्याल  है  कि  कुछ  प्रतीक  कौर  जापान  ने  एक  दूसरी  संख्या  बतायी  है  ।

 मैं  ठीक  ठीक  संख्या  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  दास प्पा  :  क्या  यह  सच  है  कि  अ्रमरीका  wa  इस  प्रकार  के  परीक्षण  निलम्बित  करने

 चाला है  ?

 श्र  जवाहरलाल  ७५ नहरू  समाचार  पत्रों  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  संकेत  मिले  हैं  ।  परन्तु

 मुझे  इस  बारे  में  विश्वास नहीं  है  ;  ग्रामीण  यह  एक  समाचारपत्र  की  ही  तो  खबर

 चटनी का  निर्यात

 श्री  सुधार
 :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 भारत से  प्रतिवषष॑श्रौसतन  कितनी  चटनी  विदेशों  को  भेजी  जाती  है  atk  उससे

 कितनी  विदेशी  दरा चव्य  प्राप्त  होती  है  ;

 सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  कमाने  की  दुष्टि  से  चटनी  का  निर्यात  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में

 क्या  क्या  कायंवाही की  है  ?

 आर  .  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :

 nannies
 जाता  है

 |  दिखाये  परिशिष्ट  2,  अ्रतुबन्घ  संख्या  १००]
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 part  तंगामणि  विवरण  में  बताया  गया है  कि  १२  २५  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की

 प्राप्ति  हुई  है  प्रौढ़  इस  उद्योग  को  उन्नत  करने  कौर  उसके  निर्यात  की  वृद्धि  के  लिये  उपाय  सुझाव  के

 लिये  एक  उप-समिति  स्थापित  की  गयी  थी  ।  उस  समिति  ने  भी  झ्र पनी  रिपोर्टे  दे  दी  है  ।  उसकी

 सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  उसके  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  हो  जायेगी  कौर  उससे  कितनी  राशि

 प्राप्त  हो  सकेगी  ?

 pat  कानूनगो  इस  सम्बन्ध  में  इसी  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  ही  प्रयत्न  fat  गये  थे  ।  इसलिये

 लगभग  दो  वर्षों  के  बाद  हदी  तो  इसका  अन्दाज़ा  लगाया  जा  सकेगा  ।

 श्र  तंगामणि  क्या  निर्यात  में  कोई  विधि  होगी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 उसी  के  लिये  तो  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 सितारो  फड्लाइज्ें  एण्ड  केमिकल्स  (s1Z3z)  )  लिमिटेड

 1४०२.  श्री  झूलन  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  fared  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  )  लिमिटेड  के

 दरों  से  पिछले  कुछ  समय  से  प्रभी  तक  ४८  घण्टे  की  निर्धारित  अवधि  के  स्थान  पर  ५६  घण्टे  प्रति

 सप्ताह  काम  लिया  जा  रहा  है  प्रौढ़  उन्हें  धिक  समय  तक  काम  करने  के  बदले  कोई  भत्ता  भी  नहीं

 दिया  जाता  ?

 क्या  मज़दूरों  न  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्र भ्या वेदन  भेजा  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुनवाई  से  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखा  गया  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  १०१]

 झूलन  सिह  :  विवरण से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  वहां  के  मजदूरों  के  परामर्श प्रौढ़  उनकी

 स्वीकृति से  ही  १  ce  तक  की  निर्धारित  अवधि  से  कुछ  अधिक  घंटे  तक  काम  करनें
 का

 प्रबन्ध किया  गया  था  ।  वे  कितने  घंटों  तक  अतिरिक्त  काम  करते  हैं  कौर  उसके  लिये  उन्हें  कितनी

 राशि  की  जाती  है
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  वह  प्रश्न  यहां  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  क्योंकि  फैक्टरी  अघिनियम  की  धारा

 ५९  के  अधीन  श्रमिक  संघों  राज्य  श्रमिक  प्राधिकारियों  की  सहमति  से  इस  प्रकार का  प्रबन्ध

 किया  जा  सकता है  ।  इसीलिये  सप्ताह  में  ४८  घंटे  से  अधिक  समय  तक  काम  करने  वाले  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  उसका  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  यदि  माननीय सदस्य  किसी  विशेष  सैक्शन  अ्रथवा  किसी

 विद्वेष  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  वह  जानकारी  दी  जा  सकती है  ।

 फानी  झूलन  सिह  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  मजदूरों  ने  एक
 मत

 से  सहमति  प्रकट
 की  थी  या

 कि

 यह  केवल  बहुमत  से  स्वीकार  किया गया  था  ?

 पत्नी  यह  प्रबन्ध  केवल  प्रोसेस  प्लांट  में  ही  किया  गया  था  जहां  पर  कि  निपुण

 मजदूरों  की  कमी  क  र

 वहाँ  पर

 यह

 Ha  वहाँ
 के  मजदूरों

 राज्य  श्रमिक  प्राधिकारियों  की

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 सहमति  से  पिछले  तीन  वर्षों  से
 चल

 रहा  है
 ।  इससे  यह  प्रकट

 होता  है
 कि

 इस  प्रबन्ध  से  कोई  भी

 संतुष्ट  नहीं  ।

 गजनी  तंगामणि
 :  जून  ZEXR  के  बाद  निपुण  कर्मचारियों द्वारा  भी  ars  समय  तक  काम  नहीं

 किया  गया  है  ।  क्या  उस  से  पहले  उस  धारा  के  पर  उन्हें  fe  समय  तक  काम  करने के

 बदले  भत्ता  मिलता  था  ?

 श्री  मदुराई  शाह
 :  जी

 इससे  तो  यही  ताइपे  है  ।

 १९४५४  के  get  में  इस  प्रबन्ध  के  प्रति  एक  दम  असन्तोष  कयों  फैल  गया
 था  जिसके  परिणामस्वरूप उसे  बदलना  पड़  गया  था  ?

 faut  मनुभाई  दाह :  वास्तव  में  इस  बारे  में  दो  पक्ष  हैं  जिसका  मैं ने  विवरण  में  उल्लेख  किया

 है  ।  पहली  बात  यह  है  कि  उस  प्रबन्ध  का  जिसे  fared  के  प्रारम्भिक  दिनों  में  अपनाया  गया  तीन

 वर्षों  के  बाद  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  क्योंकि उस  समय  तक  बहुत  से  नये  निपुण  मजदूरों  को

 भी  प्रशिक्षित कर  लिया  गया  था  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  कुछ  एक  मजदूरों  ने  ऐसा  अनुभव  किया

 था  कि  ag  प्रबन्ध  कुछ  असुविधाजनक था  |  इस  बारे  में  ज्यों ही  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हम  ने  उस  की  जांच  की  श्र  फिर  से  फैक्टरी  अ्रधिनियम  के  अधीन  वहां पर  सामान्य  दिवटे

 ध्रारम्भ कर दीं ॥ कर  दीं  ॥

 fat बोस  :  अतिरिक्त  ara  के  लिये  किये  गये  इस  प्रबन्ध  के
 परिणामस्वरूप  क्या  केवल

 प्रवीण  मजदूरों  से  ही  यह  काम  करवाया  गया  था  या  कि  अन्य  मजदूरों  ने  भी  किया था  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :
 वे  अधिकतर  तो  प्रवीण  मजदूर  ही  परन्तु  प्रोसेस

 प्लांट  में  भ्र प्रवीण

 मजदूरों  को  भीਂ  प्रवीण  साथियों  की  सहायता  करने  के  लिये  एक  are  घंटा  अतिरिक्त  काम  करना

 पड़ता था  ।  उन्हें  भी  प्रतिष्ठित समय  के  लिये  फैक्टरी  अधिनियम  ak  मजूरी  भुगतान  afar

 के  भ्रनुसार ही  भत्ता  दिया  जाता  था
 ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  दावों  की  पड़ताल

 1४०३. श्री  दी०  do  :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रत्पसंख्यक-कार्थ  मंत्री  २५  १९५८

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  १८४६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  दावों  की  *तत्कालਂ  पड़ताल  करने  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  (att  पु०  झा०  भास्कर  )  :  ५  लाख  रुपये  तथा  उस  से

 अधिक  कीमत  की  निष्क्राम्य  सम्पत्तियों  के  ब्यौरों  के  श्रमदान प्रदान  के  बारे  में  पाकिस्तान  से  किये

 गये  करार  के  सम्बन्ध में  भारत  सरकार  को  पाकिस्तान  से  इस  प्रकार की  १७२  सम्पत्तियों  की  एक

 सूची  प्राप्त  हुई  थी
 ।  कुछ  एक  सम्पत्तियों  को  छोड़कर  ae  सभी  सम्पत्तियों  के  बारे  में  दिये  गये

 ब्यौरे इतने  भ्र स्पष्ट  हैं  कि  उनका  स्थान  ढूंढ़ना  भी  असंभव  था  ।  इसलिये वह  सूची  उन्हें
 वापिस

 कर  दी  गई  यह  लिख  दिया  गया  था  कि  वे  उन  सम्पत्तियों  के  पूरे  पूरे  ब्यौरे  लिखें
 ।

 कौर  उन्हें

 यह  बताने  के  लिये  कि  सूचियों  में  किस  किस  प्रकार के
 ब्यौरे

 देने  उन्हें ३०  ऐसी  सम्पत्तियों

 कीं  एक  छोटी सी  सूची  भेज  दी  गयी  जिनका  दावा  भारत  में  विस्थापित
 व्यक्तियों

 ने  दायर  किया

 है

 ह
 tat दी०  चं०

 दार्मा
 :

 या  इस
 बारेमें

 STH  ill  से  कोई  पत्र
 प्राप्त  सुग्रा

 ग्रेजी में +
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 गयी पू०  11५  भास्कर
 :

 में  ने  मूल  प्रदान  के  उत्तर  में  नगरीय  भ्र चल  सम्पत्ति  के
 सम्बन्ध  में

 जानकारी  दी  है  कौर  यह  बताया  है  कि  ५  लाख  रुपये  तथा  उससे  झ्रधघिक  कीमत की  १७२  सम्पत्तियों

 की  एक  सूची  प्राप्त हुई  थी  |  इनके  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  सुची  प्राप्त  नहीं  हुई
 ।

 tat  do  do  फार्मा  क्या  भारत
 ने  भी  ५  लाख  अथवा

 उससे
 अधिक  कीमत  की  सम्पत्तियों

 की  कोई  सुची  पाकिस्तान  को  भेजी  है
 ?  यदि  तो

 कितनी  सम्पत्तियों की  सूची  भेजी हैं
 ।

 fat  go  भास्कर
 मैं  ने  मून  नरन  के  उत्तर  में  ही  बता  दिया  था

 कि
 हम  ने  इस  प्रकार  की

 ३०  सम्पत्तियों की  सूची  भेजी  हैं  ।

 gto  ato  तिवारी  :  क्या  सरकार  के  ध्यान में  ऐसे  मामले  कराये  हैं  जिनमें  पड़ताल
 के

 c  ~  ~~  बजे

 पुर्व  मंजूर  किये  गये  ऋण  इसलिये  te  कर  दिये  गये  हैं  कि  पड़ताल  समय  पर  नहीं  की  गयी  थी
 ?

 श्री  ato  भास्कर :  यह  मूल  प्रदान  से  अलग  सा  है
 ।

 fat
 मा  कु ०  गायकवाड़  :

 कुल  कितने  waar  पत्र  आये  उन  में  से  अब  कितने  रहते  हैं

 भर  उनके  निपटाने  में  कुल  कितना  समय  लगेगा
 ?

 पति दू ०  डा०  भास्कर :  मूल  बदन  का  सम्बन्ध  तो  पाकिस्तान  से  सूचियों  के  श्रमदान  प्रदान  से

 था  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  तो  एक  अलग  ही  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्री  स०  म०  बनर्जी  :  प्राथमिकता प्राप्त  दावों  में  से  कितनों  की  पड़ताल  wit  रहती

 है  क्या  मामलों  की  भ्रविलम्बनीयता  को ध्यान  में  रखते हुए  जरायु  सम्बन्धी  सीमा
 को  ६४५  से

 घटा  कर  ६०  वर्ष  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  डु०  डा०  माननीय सदस्य  से  निवेदन  हैं  कि  वे  इसके लिये  एक  अलग  प्रश्न

 |

 चीनी  मिलों  की  मशीनों  का  निर्माण

 1४०४.  श्री  पाणिगय्रहो  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  चीनी  मिलों  की  मशीनरी  के  निर्माण  के  लिये  कितने  कारखाने  स्थापित  किये

 गये  हैं  ;  कौर

 क्या  इस  प्रकार  का  कोई  कारखाना  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  सार्थों  को  विदेशी  सोथो  के  सहयोग  से  चीनी

 मिलों के  लिये  सम्पूर्ण  संयंत्र  तैयार  करने  के  लिये  लाइसेंस दिये  गये  हैं  ।  इनके  भ्र ति रिक्त ws  झर

 ara भी  हैं
 जो

 कि  विशेष  काडर  पर  चीनी  मिलों  की  मशीनों  के  पुर्जे  तैयार  करते  हैं
 ।

 नहीं  ।

 pat  पाणिग्रहण  :  चीनी  मिलों  की  मशीनरियों  के  सम्बन्ध में  देश  की  कुल  कितनी  मांग  है

 झर
 उसमें  से  हम  कितनी  मांग  पुरी  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  मनु भाई  ताह
 प्राक्कलन

 के  अनुसार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  लगभग

 २५
 करोड़  रुपयों  की  इस  प्रकार  की  मद् तीन री  की  मांग  होगी

 ।
 हमें  arn  है  कि  जब  ये  |:  की  छः

 अंग्रेजी  में
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 फर्मे  तथा  उनकीं  सहायक  फर्मे  उत्पादन  कार्य  प्रारम्भ  कर  तो  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 प्रारम्भ  TH  में  १४  सम्पूर्ण  संयंत्र  लग  जायेंग े।

 pat  पार्शिंग्रहो  :  क्या इन  राठ  में  से  कोई  फैक्टरी  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  लगाने  की  कोई

 संभावना  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  नहीं  ।  इस  प्रश्न में  यह  पूछा  गया  है  कि  चीनी  मिलों की  मशीनरी

 कितनी  फैक्टरियां  तैयार  कर  रही  हैं  कितनी  फैक्टरियों को  लाइसेंस  दिये गये  उन  में  से

 किसी  फैक्टरी को  सरकारी  क्षेत्र में  लगाने  का  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  जब  aga सी

 गैर
 सरकारी

 कम  स्वयं  इस  कार्य  के  लिये  तैयार  हैं  वे  सम्पूर्ण  मशीनरी
 को  तैयार

 कर
 सकती

 तो  ऐसी  स्थिति  में  सरकारी  क्षेत्र  में  चीनी  मिलों  की  wetted  तैयार  करनें  की  कोई  आवश्यकता

 ही  नही ं।

 श्री डडा  क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसी  तिथि  निर्धारित  की  है  जब  तक  कि  गेर-सरकारी

 क्षेत्र  में  किसी  चीनी  मिल  के  लिये  सम्पूर्ण  मशीनरी  तैयार हो  जायेगी
 ?

 श्री  मनुभाई  गाह  :  वास्तव  में  यही  उत्पन्न  होता  है  ।  यह  लाइसेंस तो  लगभग  सम्पूर्ण

 चीनी  संयंत्र के  लिये  है  ।  हो  सकता  है  कि  यह  किसी  एक  ही  फर्म  द्वारा  तैयार  न  हो  सके

 के  सम्पूर्ण  इंजीनियरी  कौशल के संयक्त के  संयुक्त  प्रयत्नों  से  तैयार हो  ।  अन्य  पाठों  फर्म  सिवाय  मीटिंग

 मशीन  क  दोष  सभी  भाग  तैयार  करेंगी  ।  मीटिंग  मशीन  पर  बड़ा  भारी  खच  भ्राता  है  ।  आश्या

 है  कि  वह  रांची  में  स्थापित की  जा  रही  फाउंडरी  में  तैयार  कीਂ  जायेगी ।  दोष  सभी पुर्जे  ग्रन्थ

 फर्मों  में  तैयार  किये  जायेंगे  ।  यह  काम  श्रागामी  दो  तीन  वर्षों  में  हो  जायेगा ।

 pat  जयपाल सिंह  इन  मशीनों के  निर्माण  में  किन  किन  विदेशी  सार्थों  का  सम्बन्ध  है  ?

 क्योंकि  प्रत्येक  देश  की  अपनी  अलग  शहरग  प्रविधि  इसलिये  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इनके

 निर्माण  में  किन  किन  विदेशी  सार्थों  का  सम्बन्ध  है
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह :  हमारा  सम्बन्ध  एक  तो  जमन  साथ  से  ्र  दूसरा  चेकोस्लोवाकिया

 की  तीसरा  हालैंड  की  साथ से  चौथा  एक  फ्रांसीसी  सार्थ  पांचवा  एक  स्काट लें  की

 साथ  से  att  एक  ब्रिटिश  साथ  से

 सेठ  सिंह  :  कया  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अब  देश  में  खाद्य  की

 इतनी  कमी  तो  क्या  शुगर  मिलों  को  बढ़ाना  आवश्यक है
 ?

 श्री  मनु भाई ताह  :  शुगर  का  बढ़ना  श्रावस्ती ही  है  ।  क्योंकि जब  प्रिसले  रिटी  तो  लोगों

 ग  इस्तेमाल  भी  बढ़ेगा  और  हम  उसको  एक्सपोर्ट  भी  करेंगे  |

 fat  जाघव  :  क्या  छोटे  पैमाने  के  यूनिट  तैयार  करने  की  कोई  संभावना है
 ?

 श्री  मनु भाई  इन  सभी  यूनिटों  का  निर्माण  करते  समय  मितव्ययता  को  ध्यान  में

 रखा  जायेगा  |  जब  कोई  फैक्टरी  बड़े  यूनिट  बनायेंगी  तो  वह  छोटे  यूनिट  भी  निश्चित  रूप  से

 तैयार  कर  सकेगी  |

 यहां पर  तैयार  किये  जाने  वाले  यूनिटों  की  कीमत  किये  जा  रहे  यूनिटों

 की  तलना  में  केसी  रहेगी
 ?

 मूल  wait  में
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 श्री  सुभाष  मेरा
 ख्याल  है  कि  यह  कीमत  उनके  मुकाबले  में  उचित ही  होगी ।

 परन्तु  भारी  मशीनों  के  निर्माण  में  प्रारम्भ  में  तो  उन  देशों  की  seat  कुछ  अ्रधिक  लागत  art

 हो  जहां  उसका  निर्माण  ४०
 या  ५०  वर्षे  पुर्व  प्रारम्भ  हुभ्ना हो। भ्र  जहां  अधिक  भाग  में

 मशीनों  का  निर्माण  हो  रहा हो  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  इन  गैर-सरकारी  लाइसेंसधारियों ने  at  कार्यक्रम  को  पुरा  करने  के  लिये

 शरारत  सरकार  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मांगी है
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  अलग  फैक्टरियों  ने  अलग  अलग  रानियां  मांगी  हैं  पौरिये  राशियां

 इस
 बात  पर  निभा  करती  हैँ  कि  वे

 किसी  विशेष  वर्ष  में
 किस  प्रक्रम

 से  का  रम्भ  करेंगी

 कूल  राशि  कितनी  है  ?
 अध्यक्ष  महोदय

 pat  मनु भाई  ज्ञान  :  इसका इस  प्रकार  से  हिसाब  नहीं  लगाया  जाता  ।  कोई  तो  बायलर  बनाता

 है  कोई  सिलिंग  मशीन  ।

 श्री  पाणिप्रहो  :  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  हम  इन  र-सरकारी  लाइसेंस  धारियों  को  दी  जाने

 वाली  विदेशी  मुद्रा  का  कोई  अलग  अलग  हिसाब  नहीं  रखते  ?

 pat  मनु भाई  दाह  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  इस  परकार  के  लाइसेंस देते  समय

 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि

 उन  से  निर्यात  बढ़ाने  ग्रोवर  प्रख्यात  में  बचत  करने  में  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 Jat  स०  स०  बुर्जों
 1४१०

 श्री  तंगामसणि

 क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना की  सफल  कार्यान्वित  के  लिये  देश  के  श्रमजीवी

 वर्ग  के  कुछ  एक  विवादों  के  सम्बन्ध  में  सभी  केन्द्रीय  कामिक  gata  wa  भारतीय  संघटनों

 से  कोई  करार  करने  का  विचार  रखती  है  ;

 यदि  तो  इस  काम  को  कब  किया  जायेगा
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद चली  )  इस  प्रकार की  कोई  भी  प्रस्थापना  विचाराधीन

 नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इसके  अतिरिकत  में  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  किये गये  करारों

 अर  अन्य  frat तथा  waar  की  संहिता  के प्रनसार  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  को  बेहतर  बनाने  का

 प्रीत  न  किया  गया  जिससे  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  की  सफलता  में  सहायता  मिलेगी  |

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  स०  म०  बनर्जी  :  क्या  सरकार  द्वितीय  योजना  काल  में  कोई  प्रौद्योगिक  सन्धि  करने  का

 विचार  रखती  शर  यदि  तो  क्या  उसके  लिये  सरकार  केद्रीय  कार्मिक  संघ  र  अन्य  अखिल

 भारतीय  संगठनों  का  एक  सम्मेलन  बुलाने  का  विचार  रखती  है  ?

 par  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  इस  उद्देश्य  के  लिये  निर्णय  कर  लिया

 गया  है  उसे  सदा  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  इन  सभी  यत्नों  जिन  पर  पिछले  कई  मदीने  लग

 गये  कुद  भ्रमणा  ही  परिणाम  निकलेगा  |

 श्री  स०  मठ
 बनों

 :  योजना  की  सफलता
 के

 लिये
 पूरे  दिल  से  काम

 करने
 के

 लिये  मजदूरों

 को  उत्साहित  करते  के  लियें  क्या  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?  भ्रमित  उनके  वेतनों  में  वृद्धि  तथा

 लाभांश  aria  में  से  क्या  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री  नन्दा  :  समझ  उन  सभी  कार्यवाहियों  का  उल्लेख  करना  पड़ेगा  जो  कि  मानिक  य्रथत्रा

 अन्य  तरीकों  से  की  गयी हैं  ।

 para  महोदय  उनके  लिये  स्तुति  की  सब  से  बड़ी  बात  तो
 देशभक्ति  होनी  चाहिये  ।

 पत्नी  तंगामणि  :  १९  २०  १९४५८  को  नैनीताल  में  जो  १६वां  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 हुमा  उस  को  समाप्ति  पर  केन्द्रीय  कार्मिक  संव  संघटनों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  विशेष  बैठक  हुई

 थी  जिसमें  प्रागार  की  संहिता  निश्चित  की  गहरी  थी  ।  अरब  उस  प्रश्न  पर  भ्रांत  आरा  विचार  करने  के

 लिये  सभी  केन्द्रीय  संगठनों  की  aa  बैठक  कब  बुलाई  जा  रही  है  ?

 श्री  नन्दा  :  अनुशासन  की  संहिता  तथा  अन्य  सम्बद्ध  बातों  की  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में

 देख  भाल  करने  के  लिये  एक  विशेज  विभाग  स्थापित  किया  गया  है  ।  इस  विभाग  को  सभी  ara

 रिपोर्टे  ah  ग्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  प्रौढ़  वह  इनके  बारे  में  कार्यवाही  भी  कर  रहा है  ।  द्राधा है

 इस  कार्य  की  प्रगति  पर  विचार  करने  के  लिपे  एक  दो  महीनों  में  बैठक  बुलायी  जायेगी  |

 मंगला

 श्री  qo  to  मुनिस्वासीं  :

 श्री  Ho  र०  कृष्ण  o

 tree  4  पंडित  gto  ato  तिवारी  :
 ।

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 S
 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  मंगला  बांध  बनाने  की  प्रपनी  जना  छोड़

 @  >  ale

 यदि  तो  क्या  उसका  निर्माण  सदा  के  लिये  छोड़  दिया  गया  है  या
 कि

 उसे  कुछ  समय

 के  लिये  रोक  दिया  गया  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  :  एक  पाकिस्तानी

 समाचार पत्र  में  प्रकाशित एक  समाचार  के  अनुसार  पाकिस्तान  सरकार ने  इस  खबर  की  गलत

 es
 बताया है  कि  मंगला  बांध  परियोजना

 छोड़ी  जा  रही

 मूल  अंग्रेजी  में

 148
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 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 चीन  रा०  मूलनिवासी :  क्या
 पाकिस्तान  सरकार

 के
 लिये

 यह भ्रनिवायं  नहीं  है  कि  वह

 मंगला  बाघ  प्रारम्भ  करने  से  पहले  उन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  से  प्राप्त  करे  जिन

 पर  इस  बांध  का  पड़ेगा  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 में  इस  प्रशन  को  समझ  नहीं

 सका  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  पाकिस्तान  सरकार  के  लिये  यह  Afra  नहीं  है  कि  वह  मंगला  ata

 प्रारम्भे  करने  से  पहले  उन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  से  परामर्श  प्राप्त  करे  जिन  पर  इस

 बांध  का  असर  पड़ेगा  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 :

 हमारा  तो  यही  मत  है  ।

 श्री  न०  रा०  मूलनिवासी  :
 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  ने  इस  बांध  को  किसी  श्र  स्थान

 पर  ब्रिटेन  पर  के  सहयोग  से  बनवाने  की  एक  दौर  योजना  बनायी  अर  यदि

 तो  क्या  हमारी  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहर ू:  मुझे  इन  सभी  ब्योरों के  बारे  में  तो  ज्ञान  नहीं  परन्तु  जहां  तक

 हमें  जानकारी  प्राप्त  हुई  इस  काम  को  पुरा  करने  के  लिये  कुछ  एक  विदेशी  सार्थों  को  ठेका  दे

 दिया गया  है  ।

 fait  state  आल्वा  :  नहरी  पानी  विवाद के  सम्बन्ध  में  १९४८  में  किये  गये  करार  के  बारे

 में  पाकिस्तान  हम  से  अभी  पिछले  दिनों  झगड़  रहा  था  तो  हम  भी  मंगला  बांध  के  सम्बन्ध

 में  अपनी  बात  को  इस  प्रकार  से  प्रस्तुत  क्यों  नहीं  करते  जिससे  यह  प्रकट  हो  सके  कि  हम  सच्चे

 १९४८ के  करार  के  बारेमें  न  तो  भारत में  लोगों  को  पता  है  भ्र ौर  न  ही  संसार  के  लोगों  को  |

 वह  एक  ऐसा  करार  था  जिसे  कायदे  राजम  ने  स्वीकार  किया  था  |

 taht  जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  किस  करार  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?  क्या वह

 १९४८  में  नहरी  पानी  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  करार  के  बारे  में  कह  रहे

 fat  जोकौम  श्रद्वा
 :  हां  ।

 pat  जवाहरलाल नेहरू  :  जहां  तक  उसके  प्रचार  का  सम्बन्ध  हम  ने  बार
 बार

 उस  करार  का

 उल्लेख  किया  है  ।  उसके  प्रचार  में  कमी  नहीं  की  गयी  है  ।
 उसके  सम्बन्ध  में  सभी को  ज्ञात  है  |

 इस  बात  का  नहीं  है  कि  उसमें  क्या  क्या  लिखा  परन्तु  बात  यह  है  कि  पाकिस्तान  उस  करार  का

 बार  बार  उल्लंघन  करता  रहा
 है  ।

 gto  ato  तिवारी  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पाकिस्तान  के  अधीन

 क्षेत्र  में  भी  वहां  की  जनता  स्वयं  इस  बांध  का  विरोध  कर  रही  क्या  भारत  सरकार

 ने  सुरक्षा  परिषद्  के  द्वारा  waar  किसी  और  प्रकार  से  कोई  ऐसी  कार्यवाही  की  है  जिस  से  इस

 बांध  का  निर्माण  रोका  जा

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :
 हम  ने  सुरक्षा  में  इस  बारे  में

 भ्र पना  विरोध  पत्र  भेज

 दिया  है  पौर  उनका  ध्यान  इस  ६६4  प्रभु  किया  है  ।

 मूल  wast  में
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 कोयला  खान  के  भीतर  am

 न्

 (  श्री  अजित  सिह  सरहदी
 :

 prea.
 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 ह  सघन  गुप्त
 :

 { at  बोस  :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जमीन के  भीतर  ही  भीतर  भाग  आसनसोल  के  निकट  जोति मु टुक

 रेलवे  साइडिंग  के  नीचे  स्थित  कोयले  के  खंभों  की  कौर  बढ़ती  ar  रही  है  पौर  संभव  है  कि  निकटस्थ

 रेल
 पथ

 बैठ  जाये  शौर  १  २  कोयला  खानों  ग्रोवर  भारत  के  प्रलूमीनियम  निगम  को  खान  के  भीतर  की

 इस  झाग  के  कारण  अपना  मौजूदा  स्थान  छोड़  देना  पड़े  ;

 यदि  तो  इस  मामले  की  वास्तविकता  क्या  है  भ्र ौर  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति

 कया  है  ;  att

 क्या  ग्रास
 संकट  को  रोकन  के  लिये  कुछ  कायंवाही  की  गयी  कौर  यदि  हां  तो

 टीम  उपमंत्री
 (att  आबिद

 :  से  जोतिमुडुक  ta  साइडिंग  के  दोनों

 श्र  जमीन  के  भीतर  झाग  मौजूद  है  शर  इस  राग  के  आगे  बढ़  आने  प्रौढ़  साइडिंग  की  स्थिरता

 की  संकट  में  डाल  देने  की  सं  भावना  हैं  ।  यदि  साइडिंग  को  दूसरे  स्थान  पर  न  हटाया  गया  इस  से

 ऋस  लेने  वाली  कोयला  खानों  कौर  ग्लुसिनियम  फैक्टरी  पर  प्रभाव  पड़ते  की  संभावना sy
 |  इसके

 लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 जमीन  क  भीतर  की  इस  भाग  से  कोयला  खानों  या  इस  फैक्टरी  को  कोई  संकट  नहीं  है  ।

 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  सम्बन्धित  कोयला  खानों  के  मालिकों  ने  इस

 साइडिंग  का  खरब  देने  का  वादा  किया  है  लेकिन  किर  भी  साइडिंग  का  निर्माण  नहीं  किया  गया

 श्री  आबिद  अली  :  जो  नहीं  ।  उन्होंने  केवल  सर्वेक्षण  का  खर्चे  दिया  है  ।  जहां  तक  यहां  की

 जानकारी  का  सम्बन्ध  कोयला  खानों  ने  साइडिंग  के  निर्माण  का  खर्चे  नहीं  दिया  है  ।

 tat  भ्रमित  सिह  सरहदी
 :  इन  कोयला  खानों  से  कोयले  की  निकासी  को  सुरक्षित  रखने  के

 लिये इस  साइडिंग  का  निर्माण  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 जी  कोयले  का  यातायात  जारी  रखने  के  लिये  एक  साइडिंग  का  निर्माण

 होना  चाहिये  लेकिन  सम्बन्धित  पार्टियों  को  उसका  खर्च  देना  पड़ेगा  ।

 श्री  जोखिम  आल्वा
 :

 कोयला  खानों  में  हुई  असंख्य  दुर्घटनाओं  का  ध्यान  रखते  हुए  कया  श्रम

 मंत्रालय  इंस्पेक्टरों  शौर  सुपरवाइजरों  के  अ्रतुभव  कौर  प्रशिक्षण  के  बारे  में  उनके  प्रमाण-पत्रों
 की

 निरन्तर जांच  करता  है  ?

 jot  आबिद  प्रति  इनकी  बड़ी  बारीकी  से  जांच  की  जाती  है  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  इसका

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गये  प्रदान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  क्योंकि  मेरे  ख्याल  से  इस  स्थान  विशेष

 की  लगभग २०  वर्षों  से  जल  रही  है  |
 खेणाएतणुयल्यल्स्यएल्ए।' एएए  आ  आ

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  जीत  सिह  सरहदी :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सम्बन्धित  कोयला  खानों  के  मालिक

 साइडिंग के  निर्माण  पर  लगने वाले  खच  की  राशि  जमा  करने को  तैयार

 श्री  आबिद  अर्ली  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  wet  रेलवे  मंत्रालय से  पूछा  जाना  चाहिये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न--श्री  ही०  ना ०  मुकर्जी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  उपस्थित  नहीं हैं  ।

 gto  ato  तिवारी  :  श्रीमन् यह यह  बड़ा ही  महत्त्वपूर्ण  प्रदान  प्रौढ़  मेरा  wa

 है  fe  इसे  ले  लिया  जाय  ।

 fora  महोदय  :  में  अगला  प्रश्न ले  लूंगा  ।

 केरल  राज्य  में  राज्य  व्यापार  निगम

 1*४२०.  श्री  ईश्वर  नय्यर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार
 ने  केरल  राज्य

 व्यापार
 निगम  )

 लिमिटेड
 की

 नियमावली  atc  प्रतिष्ठान  ज्ञापन  पत्र  पूंजी  निर्गम  के  नियंत्रक  के  पास  उनकी  मंजूरी
 के  लिये

 भेज  fea  हैं  ?

 यदि  तो  उचित  अधिकारी  को  ये  कागजात  किस  तारीख  को  मिले  ;  श्र

 मांगी गयी  मंजूरी  wa तक  क्यों  नहीं  दी  गयी है  ?

 मंत्री  चित्  नगों  )  जी  att

 आवेदन  पत्र  पूंजी  निगम  के  नियंत्रक के  में  २५  १९५८ को

 पहुँचा था
 ।

 देश  के  वैदेशिक  व्यापार  के  संबंध  में  प्रस्तावित  निगम के  प्रभावों  पर  राज्य-सरकार

 के  परामशं  से  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 fat ईदवर  नय्यर  :  यदि  मंजूरी  दी  जाने  वाली  हो  तो  कितने  समय  में  दे  दी  कराएगी  ?

 श्री  कानूनगो  :  हाल  ही  में  हमने  राज्य-सरकारों  के  प्रतिनिधियों  से  चर्चा  की  भर  हमें

 art  है  कि  शीघ्र  ही  कुछ  निर्णय
 कर

 लिया  जायेगा
 ।

 श्री  च०  दे०  पांडे  :  क्या  सरकार  ने  उनके  कार्यों  की  सीमा  निर्धारित  कर  दी  है  ताकि  भारत

 के  राज्य  व्यापार  निगम  ate  राज्यों के  राज्य-व्यापार  निगम  के  हितों  में  परस्पर  गघे  न  हो
 ?

 श्री  कानूनगो  :  हम  इसी  बात  का  तो  भ्रध्ययन  कर  रहे  हैं  ।

 नाभिकीय  परीक्षण

 Tee  श्री  दिवनंजप्पा  :  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नाभिकीय  परीक्षणों  का  पता  लगाने  के  संबंध  में  जेनेवा  में  हाल  ही

 पूर्वी  src  पश्चिमी  राष्ट्रों  का  एक  सम्मेलन  gat था  ?

 यदि  तो  क्या  भारत ने  इस  सम्मेलन में  भाग  लिया  शर

 शक
 इस  सम्मेलन  में  क्या  मुख्य  निर्णय

 किये  गये नलसन्पणाण  ह  te  मनजीत

 मूल  में

 Controller  of  Capital  Issues
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 मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  चली
 :  से  जेनेवा  में

 इस  सम्मेलन का  भ्रधिवेंशन  हो  रहा  है  ae  उसने welt  निर्णयों  की  कुछ  भी  घोषणा  नहीं की  है  ।

 भारत  इस  सम्मेलन में  भाग  नहीं  ले  रहा  है  ।

 श्री  जोखिम  प्राप्त
 :

 यह  ख़बर  है  कि  जिन  देशों  में  चावल  खाया  जाता  है  उनमें  उन  देशों

 अपेक्षा  नाभिकीय  परीक्षणों  का  ६  गुना  afar  wax  होता है  जिनमें  केवल  दूध  में  से  कैल्शियम

 निकाल  लिया  जाता  है  ।  जापान  भारत  के  बीच  में  पड़ने  वाले  देवों  की  भौगोलिक  स्थिति

 का  ध्यान  रखते  क्या  हम  इस  झा शय  का  कोई  विशेष  प्रभाव  पूर्ण  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  चावल  खाने

 वाले  इन देशों को  पश्चिमीਂ  राष्ट्रों  की  भ्र पे क्षा  ६  गुना  धिक  कष्ट  सहन  करना  पड़ता है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य-मंत्री  जवाहर  लाल
 :  माननीय  सदस्य  ने

 ऐसा  दिलचस्प  सवाल  उठाया  है  जिसका  इस  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  जहां  तक  मेरा  संबंध  है

 मैं  इसका  उत्तर  देने  को  तैयार  लेकिन  इसका  मुझे  विस्तृत  उत्तर  देना  पड़ेगा  ।  मैं  एक  या  दो  वाक्यों

 में  शायद  ही  इसका  उत्तर  दे  पाऊँ  |

 पति  जोखिम  आल्वा
 :

 इस  का  प्रभाव  प्रचार  करने  के  संबंध  में  उनके  क्या  विचार

 है
 ?

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू
 :  यह  प्रदान  जेनेवा  के  एक  सम्मेलन  के  बारे  में  + —— FTA  या  गेहूं

 या  कुछ  कौर  खाने  वालों  पर  इसके  प्रभाव  के  बारे  में  नहीं
 |

 pat  दास प्पा
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है
 कि

 वहां  जो  वैज्ञानिक  ५  हुए  हैं  वह  इस  मसले  पर

 एक  निश्चय  पर  पहुँच  गये  हैं  कौर  वे  प्रयासों  में  काफी  सफल  रहे  हैं  ?

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू
 :

 हमें  प्राधिकृत  रूप  से
 तो

 कोई  जानकारी  नहीं  है  परन्तु  waar  की

 खबरों  से  पता  चला  कौर  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  कि  वह  अपने  प्रयासों  में  सफल  रहे  हैं

 समझौते पर  पहुंच गये  हैं
 ।

 लेकिन  यह  सब  अधिकारी  तौर  पर  पता  नहीं  है  ।

 कार्य  ate  झनुस्थापन  केन्द्र

 1*४२२.  श्री
 तंगा मणि  कया

 श्रम
 शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्य
 और  अनु स्थापन  केन्द्रों

 में  ae  तक  कुल  कितने  व्यवसायों ने  प्रशिक्षण  प्राप्त

 किया है  ;  भ्र ौर

 अपना  प्रशिक्षण  पूरा  कर  छेने  के  बाद  ये  लोग  कया  कार्य  कर  ?

 श्रम  उपमंत्री
 €००  ॥

 जानकारी  उपलब्ध नहीं  है  ।

 पति  तंगामणि
 :  क्या यह  सच  नहीं है  कि

 कार्य  झर  नवीकरण
 केन्द्रों  में  प्रशिक्षण प्राप्त

 करने  वाले  प्रशिक्षार्थियों  का  बम्बई  के  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  तरह  बाद  में  ध्यान  नहीं

 रखा  जाता
 ?

 fas  aint  में

 'Work  and  orientation  centres.
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 श्री  आबिद  अर्ली  इन  प्रशिक्षार्थियों  की  सहायता  के  लिये  काम  feats  दफ्तरों  की  सेवायें

 सदा  उपलब्ध  रहेंगी  ।

 पत्नी  तंगामणि
 :

 मेरा  कहना  यह  है  कि  बम्बई  में  एक  स्कूल  है  जहां  प्रशिक्षण स्कूल  में  प्राय

 छात्रों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  भ्रध्यापकों  को  प्रशिक्षित  किया  जाता  जो  छात्र  वहां  प्रशिक्षण

 प्राप्त  कर  रहे  हैं  उन्हें  प्रशिक्षण  पाने  के  बाद  काम  मिलना  सुनिश्चित  रहता  है
 ।

 मैँ  यही  जानना  चाहता

 हूँ  कि  क्या  उन  लोगों  के  लिये  भी  ऐसी  कोई  योजना  है  जो  काय  श्र  नवीकरण  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण

 प्राप्त  कर  रहे  है ं?

 श्री  आबिद  चली
 :

 मुझे  यह  जानकारी प्राप्त  करनी  होगी
 |

 यदि  माननीय सदस्य  पृथक

 सूचना  दें  तो  मैं  यह  जानकारी दे  दूगा  |

 शि  तंगामणि  :  मेरी  बात  तो  सीधी  सी  है  ।

 शिष्य  महोदय
 :

 उन्हें  पू  सूचना  चाहिये  यह  कहने  का  क्या  मतलब  है
 कि

 बात
 सीधी

 है  या टेढ़ी  ।

 पति  तंगामणि
 :

 क्या  कार्य
 और

 नवीकरण  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  पाने  वाले  लोगों  के  लिये  नौकरी

 की  व्यवस्था  करने  की  कोई  योजना है  भी ?

 श्री  अधिक  चली
 :

 इसका  जवाब  तो  मैं  पहले  ही  दे  चुका  हूँ
 ।

 इसके  लिये  काम  दिलाऊ दफ्तर

 हमेशा  सहायता करते  हैं

 pat  तंगामणि
 :

 कोई  नया  केन्द्र  चालू  करने  से  पहले  कम  से  कम  इस  बात  का  निश्चय  कर

 लेगी  कि  जो  लोग  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  चुके  हैं  उनके  लिये  समुचित  व्यवस्था हो  गयी  है  ?

 पाध्या  महोदय :  यह  तो  कार्य  के  लिये  सुझाव  है
 ।

 इंजीनिर्यारग  के  सामान  का  निर्यात

 १४२३.  श्री  सुनाया  झम्बलम  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखने की  कृपा  करेंगे  जिसमें  दिखाया गया  हो  कि  :

 9eYeNS F fararatad में  निम्नलिखित  वस्तुप्नों  का  कितने-कितने  मूल्य का  निर्यात  किया  गया
 :

 १.  बिजली  के  पंखें

 २.  सिलाई  की  मशीनें

 ३.  के  लट्टू

 ४.  डीज़ल  इंजन  wc  पम्प ;  शर

 (a)  क्या  इन  चीजों  के  फालतू  पुर्जों  के  संभरण  भ्र ौर  बिक्री  के  बाद  की
 देखरेख

 के  लिये  कोई

 कार्यवाही  की  गयी है  ?

 प्रंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  मंत्री
 :  FEYV—¥S  में  इन  वस्तु झर ों  के  निर्यात  का  मूल्य  इस

 प्रकार था  :

 मद  मूल्य  रुपयों  में

 बिजली  के  पंखे  RU, 42,055

 बिजली  के  पंखें  9,98R

 सिलाई  की  मशीनें  )  RVG  ५०२

 सिलाई  की  मशीनें  )  2,45, 2X9

 बिजली के  लट्टू  .  5,400

 डीजल  इंजन  20,33, E58

 पम्प  १,  219, 290

 जी  हां

 श्री  सुब्बय्या  श्रम्बलम  पिछले  वर्षों
 के

 arash  की  तुलना  में  ये  आंकड़े कैसे  बैठते  हैं  ग्रोवर

 चालू वर्ष  में  निर्यात  बढ़ा  है  या  घटा  ?

 port  कानूनगो
 :

 से  चालू  वर्ष  के  आंकड़ों  के  संबंध  में  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सरकता

 लेकिन  उसके  बढ़  जाने  की  संभावना है  कौर  पिछले  वर्षों  की  wa  स्थिति  में  सुधार  सुग्रा  है
 ।

 सेठ  wat  सिंह
 :

 कया  मंत्री  महोदय  बतलाने  की  कृपा  करें  गे  कि  इन  इंडस्ट्रीज़ को  एनकरेजमेंट

 देने  के  उनकी  किन  किन  तरीकों  से  मदद  की  जा  रही  है  ?

 शी  कानूनगो  :
 रा-मोटी  रियल  सप्लाई  करने  में  तथा  रिप्लेसमेंट्स  देने

 के  लिए  बहुत  सी

 qe  प्रोमोशन  प्रोफाइल्स  बहुत  मददगार  साबित  हुई  हैं  ।

 दिल्ली  में  सरकारो  कर्मचारियों  की  बस्तियां

 FYQY,  श्री  भक्त  दर्शन  :  नया  श्र  संभरण  मंत्री  ३  PERS  के

 तारांकित  संख्या  १४४६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि  :

 :  दिल्ली  व  नई  दिल्ली  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  बस्तियों  में  रहने  वालों  को  कौर

 अधिक  सुविधायें  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिये  जिस  सलाहकार  समिति  की

 नियुक्ति  की  गई  उसने  अ्रपने  कार्य  में  अब  तक  क्या  प्रगति  की  है  ;

 समिति  की  सिफ़ारिशों के  फलस्वरूप  इन  बस्तियों  में  aa  तक  कौन-कौन  सी  सुविधायें

 दी  गयी  हैं  या  दी  जाने  वाली  हैं  ;

 यें  सुविधायें  किन-किन  बस्तियों  में  दी  गयी  हूँ  ?

 श्रीवास  तथा  संभरण  मंत्रालय  अनिल  लचक  :

 से  :  एक  विवरण सभा  की  मेज
 पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध
 संख्या  १०२]

 लिक  er  ner

 मूल
 भेजी  में
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 fat भक्त  दर्शन  :  यह  जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 गय

 है  इसमें  बताया  गया  है  कि

 इस  समिति  ने  कुछ  इलाकों  का  जाकर  के  निरीक्षण  किया  जो  सिफारिशें at  सुझाव  दिये

 हूँ  उनको  नई  दिल्ली  म्यूनिसिपल  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  या  जो  विभिन्न  मंत्रालय  इत्यादि

 हैं  उनके  पास  भेंज  दिया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  कोई  इस  बारे  में  छानबीन  की  जा  रही

 है  या  पता  लगाया  जा  रहा  है  कि  उन  पर  कुछ  कमल  भी  हो  रहा  है  या  केवल  सिफारिशों  तक  ही  वह

 सीमित  है
 ?

 ya  श्रनिल कु० चन्दा go  चन्दा  :  जिन  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  करना  है  वह  किसी
 न

 किसी  रूप  में

 मौजद  हैँ  ।  जिन  विभिन्न  प्राधिकारियों  को  इन  कार्यो  को  पूरा  करना  है  उन्हें इस  समिति
 की

 सिफारिशों  की  सूचना  दे  दी  गयी  है  कौर  ये  प्राधिकारी  इस  समिति  को  यथासमय  किये

 गये  कार्य  की  सूचना  दे  देंगे
 ।

 pot भक्त  मदान  प्रभी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  इन  ड्यू  कोसे  )  यह

 काम  हो  जायेगा जानना  चाहता हूँ  कि  इन  ड्यू  कोसे  की  क्या  परिभाषा  है  भ्र  देर  से  देर  कब

 तक  यह  काम  पूरा  होने  की  की  जा  सकती  है
 ?

 श्री  after  कु०  चन्दा  :  मैं  बता  चुका  हूँ  कि  भिन्न  भिन्न  किये  भिन्न  भिन्न  प्राधिकारियों  को

 करने  हैं
 ।

 काम  पुरा  कर  लेने  के  बाद  इन  प्राधिकारियों  को  उसकी  सूचना  देनी  है  ।  इस  समिति

 aop  अब  भी  हो  रही  हैं  समय  समय  पर  वह  किये  जाने  वाले  कार्य  की  सुचना  सरकार को

 act  रहेगी  |

 part भक्त  दर्शन  :  ष्ष्  इस  विवरण  में  एक  सूची  दी  गई  है  कि  कई  इस  तरह  की  सुविधायें

 यानी  watts  इन  बस्तियों  में  दी  जा  चुकी  हैं  या  दी  जाने  वाली  हैं  ।  उन  में  से  एक  सुविधा  लिखी

 गई  कीਂ  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  वहां  के  निवासियों  के  लिये  कौन  सी  सुविधा  प्रदान

 करेगा

 fat  after
 कु

 ०
 चन्दा  ४  जी

 हां
 ।

 मेरा  रयाल  है  कि  एक  या  दो  मुहल्लों  के  बारे  में  यह  सिफारिश

 की  गयी थी
 कि

 वहां  पुलिस  चौकी  होनी  चाहिये
 ।

 उदाहरण  के  मोती  बाग  बस्ती  के  लिये  यह

 सिफारिश
 है

 कि
 वहां  पुलिस

 चौकी
 होनी  चाहिये

 ।
 वह  स्थान  चुना  जा  चुका  है  कौर  दिल्ली  के

 चीफ़  कमिश्नर  इस  संबंध में  कार्यवाही कर  रहे  हैं  ।  विनय  नगर  के  बारे  में  यह  सिफारिश  है  कि

 पुलिस  चौकी  के  लिये  मांग  कराने  पर  उसके  लिये  स्थान  चुना  जायेगा  ।  स्पष्ट  है  कि  यह  बात  अभी

 समिति  के  सामने  नहीं  है  ।  वेस्ट  विनय  नगर  के  बारे  में  पुलिस  चौकी  का  कोई  उपबन्ध  नहीं है  ।

 ager  प्रताप  :  बिजली  घर  के  मज़दूरों  के  लिये  कया  सुविधायें  दी  गयी  हैं
 ?

 मैंने  देखा

 है  कि  उनके  क्वार्टरों  में  कोई  भी  सुविधा  नहीं है  ।

 श्री  atte कु  ०  चन्दा  :  यह  सरकारी  बस्तियों  में  सुविधाओं  के  संबंध  में  है
 ।

 पता  नहीं

 माननीय  सदस्य  किस  बस्ती  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  तंगामणि  :  विवरण में  हमने  देखा  है  कि  स्थायी  मंत्रणा  समिति  ने  उन्हीं  सुविचारों  के

 संबंध  में  विचार  किया  है  जो  नयी  बनी  दो-तीन  बस्तियों--जैसे  मोती  विनय  नगर  कौर

 विनय  नगर  में  दी  जानी  हैं  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जो  नयी  बस्तियां  बनायी  गयी  हैं  विशेष

 रप  से
 मोती  बाग  में

 ऐसी  एक  भी  स्थायी  दूकान  नहीं  है  जहां  से  परचून  तक  का  सामान  यहां  तक  कि
 es

 waar  में
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 साग-सब्जियां  भी  ली  जा  सक  ?  एक  सिफारिश  इसकी भी  है  ।  क्या  इसे  प्राथमिकता  दी  जायेगी

 भ्र  क्या  ये  दूकानें  खोली  जायेंगी
 ?

 श्री  art  कु
 ०

 चन्दा
 :  जी

 हां
 ।

 मोती  बाग  बस्ती  का  जो  पूरा  aaa  है  उसमें  ८६  दूकानों

 की  जगह  समिति  मंजूर  कर  चुकी  है  ।  इन  में  से  नीचे  की  एक  दूकान  ale की  चुकी के  लिये

 सुरक्षित  दो  कोयले  की  डिपुओं  के  लिये  ।  इन  दूकानों  के  निर्माण  के  लिये  लगभग  ८  महीने

 का  समय  निश्चित  किया  गया है

 ta  तंगामणि :  यह  बस्ती
 तो

 बस  चुकी हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मेरे  eq  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।.  मैं  यह  जानना  चाहता था  कि  इस

 सूची  में  जो  थाना  लिखा  gare तो  क्या  सरकार  उसे  भी  वहां  के  लिये  एक  सुविधा  समझती

 या  fe  वह  उनकी  रक्षा  के  लिये है  ?

 तिरी  प्रतीत  go  चन्दा
 :

 मेरा  ख्याल  है
 कि

 कुछ  हलकों  में  पुलिस  थाने
 को

 आवश्यक  समझा 8
 बता  ह्  ||

 आणविक  विकिरण  के  प्रभावों  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्रीय  समिति

 1४२५.
 सरदार  इकबाल  fag  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  प्राथमिक
 विकिरण

 के
 प्रभावों

 के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्रीय समिति  ने  संयुक्त

 राष्ट्र  महासभा  को  अरपना  प्रतिवेदन  दे  दिया है  ; बी

 यदि
 तो

 क्या  महा  सभा  नेट्स पर  विचार  कर  लिया है  ;  ak

 उस  के  क्या  परिणाम  हुए  हैं
 ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव
 :  सादत  चली  :

 जी  a

 जी
 नहीं

 ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 श्री  श्रीनारायण  क्या  यह  प्रतिवेदन  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध है  शर  यदि  हां

 तो  क्या  उस  का  eat  किया  गया  है  पौर  भारत  सरकार  उससे  सहमत  है  ?

 श्री  सादत  wet  खां
 :

 यह  प्रतिवेदन  १०  gays  को  प्रकाशित किया  गया  था  ॥

 अब  तक  ग-दाती  विभाग  को  इस  की  केवल  एक  ही  प्रति  मिली  है
 ।

 अतिरिक्त  प्रतियां  आने  पर

 उसका  एक  सेट  लोक-सभा  राज्य-सभा  के  पुस्तकालय  को  भेज  दिया  जायेगा  ।

 sort  श्रीनारायण  दास
 :
 मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन

 का  mead  कर  लिया  है  कौर  क्या  भारत  सरकार  इस  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  या  उस  का

 कुल  मतभेद
 है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पं प्रधान  मंत्री तथा  वे  दैनिक  काय  मंत्री  जवाहर  लाल  :  यह  प्रतिवेदन  वैज्ञानिकों

 की  विशेषज्ञ  समिति  का  है  ।  उस  की  झ्रालोचना  करना  भारत  सरकार  का  काम  नहीं है  ।  लेकिन

 मोटे  तौर  पर  हम  कह  सकते  हैं  कि  इस  प्रतिवेदन  का  बड़ा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 par  श्रीनारायण  दास
 :

 क्या  यह  प्रतिवेदन  सर्वसम्मत  है  या  सदस्यों  के  बीच  कुछ  मतभेद

 था ?

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू
 :

 जहां  तक  मुझे  याद  यह  सर्वसम्मत  प्रतिवेदन  है  ।

 tai  जोखिम  आल्वा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  चर्चा  के  समय  किसी  नाजुक  मौक़े  पर  भारत  एक

 पैरा  का  प्रारूप  प्रस्तुत  करेगा  जिसे  अमरीका  भ्र  फ्रांस  ने  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 क्या  हम  उस  पैराग्राफ  को  देख  सकते  हैं  झर  क्या  उसे  सब  के  पास  भेजा  जायगा  ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  मुझे  याद  नहीं  है  ।  मुझे  याद  नहीं  कि  यह  किस  स्थिति  में  है  क्योंकि

 चर्चा  तो  चलती  ही  रहती  है  ।  उस  की  वाक्य-विन्यास  शादी  के  बारे  में  चर्चा  चलती  ही

 रहती  है  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  किस  विशेष  पैरा  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  लिमिटेड

 +

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :
 ४२६.

 रघुनाथ  सिंह

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (*)
 हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  लिमिटेड  को  बनाने  की  क्यों  आवश्यकता

 2

 इस  संगठन को  चलाने  के  लिये  fer  योजना  की  रूपरेखा  तैयार  की  गई  है  ;

 नमक  के  संसाधनों  के  सम्बन्ध  में  राजस्थान  राज्य  के  अधिकारों को  कायम  रखने  के

 लिये  क्या  उपबन्ध  किया  गया  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  से  (7)I  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  १०३]

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 सरकार  ने  किन  शर्तों  पर  वह  जमीन  राजस्थान  सरकार  से  पट्टे  पर

 लेली  है  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  नमक  का  कारखाना  पुरे  साज़  सामान  के  साथ  लिया  गया

 है  श्र  इस  प्रकार  उन्हों  ने  उस  राज्य  की  कमजोर  स्थिति  का  लाभ  उठाया  है
 ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  wet  के  पहले  भाग  के  सम्बन्ध  शर्तें  वही  हैं  जो  संधियों  में  होती

 जब  सरकार  ने  इस  कारखाने  को  चलाने  के  लिये  उस  का  प्रबन्ध  प्यार  हाथ  में  लिया  तब  हमें

 जमीन  के  वार्षिक  किराये  के  रूप  में  ८  से  १०  लाख  रुपये  नमक  के  उत्पादन  का  ४०  प्रतिशत  देना

 पड़ेगा  जो  वर्ष  में  १२  से  १४  लाख  रुपये  हो  जाता  है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  स्थिति  से  लाभ

 उठाया  गया  है  ।  वित्तीय  एकीकरण  की  दाँतों  के  अ्रधीन  यह  करार  ३१  i&&o  तक  वैध  रहेगा

 भर  हम  एक  दीघंकालीन  करार  के  लिये  भी  बातचीत  चला  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  हफ्ते  के  लिये

 एक  सम्मेलन  बुलाया  गया  उस  समय  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  यहां  भरा  रहे  हैं  हम  उन  से

 इस  मसले  पर  चर्चा  करने  वाले  हैं
 ।

 ey

 मल  sist  में
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 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  यह  कम्पनी  राजस्थान सरकार  जो  शीराज़  नमक के  उस

 कारखाने की  वास्तव  में  मालिक  राजी  से  बनाई  गई  थी
 ?

 मस तु भाई  इस  की  आवश्यकता नहीं  क्योंकि  वह  जमीन  की  स्वामी  नमक

 के  कारखाने  की  नहीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  संधि  के  अधिकार  के  अधीन  जमीन  पट्टे  पर  ले  ली  है  ।  पहले

 राजस्थान  के  श्लोकों  ने  यह  जमीन  ब्रिटिश  सरकार  को  पट्टे  पर  दे  दी  थी  कौर  भारत  की  स्वाधीनता

 के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रशासन  की  प्रभाव  के  अधिकार  aos  हाथ  में  ले  लिये  थे  ate

 राहगीरों  के  अधिकार  राजस्थान  सरकार  को  मिल  गये  थे  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  भ्र  र

 सरकार  के  बीच  यथास्थिति कायम  रहेगी  ?

 श्री  हरिश्चन्द्र  साथर  :  लोक हित  ate  स्त्री  अपने  हित  में  राजस्थान सरकार  को  इ

 उद्योग  को  चलाने  देने  में  क्या  आपत्ति  कौर  पच  भद्र  नमक  के  कारखाने  का  क्या  होगा
 ?

 श्री  मन भाई  शाह  :  यह  वास्तव  में  उत्पन्न  नहीं  क्योंकि  दिदवाना

 पचभद्र  नमक  के  कारखानों  के  आविर्भाव  के  बाद  से  इन  का  प्रबन्ध  श्र  संचालन  केन्द्रीय  सरकार

 ही  करती  रही  है  पौर  यह  स्वाभाविक  ही  था  कि  लोक  हित  में  वही  स्थिति  कायम  रहे  ।

 सेठ  wae  सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  गवर्नमेंट  को  सांभर  साल्ट  से  जो

 नेट  इनकम होती  उस  से  कितनी  ज्यादा  इनकम  होगी
 ?

 श्री  मनु भाई दाह  :  जहां  तक  इनकम  का  ताल्लुक  वह  दो  किस्म की  है  ।  एक  तो  जो  डिपो

 मेंट  उसको  रन  करता  था  उसको  जो  प्राफिट  होता  दूसरे  सेंट्रल  गवर्नमेंट  को  जो  साढ़े  तीन

 आने  मन  का  सेस  मिलता  वह  |  दोनों  बातें  आज  भी  चाल  हैं  ।  जसे  जसे  प्रोडक्शन  बढ़ता  जाता

 वैसे  वैसे  प्रा मदनी  बढ़ती  जाती  है  ।

 fat वि०
 च०७  शुक्ल

 :  विवरण  से  यह  प्रतीत  होता  है
 कि

 कुछ  उपोत्पाद  भी  निकाले  जायेंगे
 ।

 क्या  इन  उपोत्पादों  को  निकालने  की  योजना  तेयार  कर  ली  गई  है  कौन-कौन से  उपोत्पाद

 निकाले  जायेंगे  ?

 श्री  सन भाई  दाह  :  श्राप  की  अनुमति  से  मैं  इस  प्रश्न  को  संख्या  ४२८  के  साथ

 मिलाना  चाहता  हूं  जो  बिल्कुल  इसी  विषय  के  बारे  में  है
 ।  सरकार

 देश
 विशेष

 रूप  से

 स्थान के  नमक  के  कारखाने  के  उपोत्पाद ों  को  निकालने  का  विचार  कर  रही  है  क्योंकि

 जिप्सम  ait  सोडियम  सल्फेट  दोनों  ही  यहां  उपलब्ध  उपोत्पादों  से  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  किये
 जा

 सकते हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  यह  सच  है
 कि

 राजस्थान  सरकार  ने  उपोत्पादों  का  एक

 खाना  स्थापित करने  का  विचार  किया  ate  यदि  तो  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 सरकार  ने  इस  कारखाने  को  हाथ  में  ले  लिया  क्या  राजस्थान  सरकार के  प्रस्ताव  को

 यों  ही  रहने दिया  जायेगा  ?

 fat  मनु भाई  दाह :
 जी  नहीं  ।  यह  सच  है  कि  किसी  समय  राजस्थान  सरकार

 ने
 सोडियम

 सल्फेट  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  किया  था  ।  हम  नें  fr  उन  से  चर्चा  कौर  बातचीत

 चलाई  है  ate  जो  मौजूदा  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  उस  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय  सरकार
 राजस्थान

 सरकार  दोनों  उपोत्पादों  से  लाभ  उठाने  के  लिये  मिल  कर  कायें  करेंगी  ॥

 —_—

 waist  में
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 सोडियम सल्फेट  site  जिप्सम

 at  वासुदेवन्  नायर
 1४२८.

 श्री  - ६०  Go  नायर

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  रासायनिक  उद्योगों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिये  साल्ट  बीटर्स  से  सोडियम

 सल्फेट  झर  जिप्सम  सरीखे  उपोत्पाद  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाये  हैं  ?

 यदि  हां  तो  इस  दिशा  में  उठाये  गये  कार्यों  का  क्या  स्वरूप  है  ;

 क्या  इस  प्रकार  के  उपोत्पादों  की  प्राप्ति  के  लिये  केरल  में  एक  श्रीराम  संयंत्र  लगाने  की

 कोई  प्रस्थापना है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा
 जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  wary  संख्या  १०४]

 नायर :  क्या  इसका  यह  अरथ  समझा  जाये  कि  देना  में  उत्पन्न  होने  वाले  सोडियम

 सल्फेट  जिप्सम  की  वर्तमान  मात्रा  रासायनिक  उद्योग  की  मांग  पूरी  करने  में  समर्थ  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  इसीलिये  नमक  उद्योग  में  उपलब्ध  सम्पूर्ण  उपोत्पाद

 का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 सुन्दरी  फर्टोलाइजस  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड

 *BRQE,  श्री  फूलन  सिह
 :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  fred  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स
 )

 लिमिटेड  में  उर्वरक  के  निर्माण

 के  लिये  एकत्रित
 जिप्सम  में

 निरन्तर
 बढ़ती  हुई  हानि

 की
 कौर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  हुमा

 है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  वृद्धिगत  हानि  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 उठाने का  विचार  है  ?

 मंत्री  मनु भाई
 :  are  लोकसभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता है
 ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  go]

 pat  झूलन  सिह
 :

 पुस्तक  के  खाते  से  जब  यथार्थ  स्टाक  की  तुलना  की  गई
 तो

 कितने  जिप्सम
 की  कमी  रही ?

 श्री  मनु भाई  दाह :  जैसा  मैंने  विवरण  में  बताया  है  जिप्सम  की  कमी  परोक्ष  रूप  में

 ही  है  क्योंकि  वहां  इस  के  लिये  नियमित  गोदाम  नहीं  बने  हुए  हैं  झ्र  जिप्सम
 भ्रपने  भार  के  कारण

 जमीन  में  बैठ  जाता  है  ।
 यह  केवल  प्रकट  रूप  में  ही  हानि  इस  में  न  तो  वास्तविक  हानि  है

 भर  न
 पुस्तक  के  लेखे  के  प्र तूसा रही  वह  कम  है

 ।
 इसीलिये  मैने  विवरण  में

 बताया हैं
 कि  नये  गोदाम  जायेंगे  ae  इस  प्रकार  हानि  समाप्त  हो

 ।

 a क  7...  कि  नकगनााननविकननााकानात

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 श्री  फूलन  सिंह  :  इस  प्रकट  रूपेण  हानि
 की

 मात्रा  शर  ग्रा कार  कया  है
 ?

 शी  मनु भाई  शाह
 :  यदि  माननीय  सदस्य  घटे  हुए  जिप्सम की  निश्चित  मात्रा

 जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  इस  विषय  में  निवेदन  कर  दू  कि  मात्रा इतनी  नगण्य  है  कि  उसके  लियें

 मजदूर  लगाना  भी  उचित  नहीं  है  ।

 सरकार  इस  दिशा  में  निश्चिन्त  है  कि  यह  हानि श्री  फूलन  सिंह

 प्रकट  रूप  में  ही  कौर  किसी  ने  इस  की  चोरी  नहीं  की  है  ?

 श्री  सुभाष  मैं  लोक  सभा  को  यह  झ्ाइवासन  दे  दूं  कि  उसकी  कमी  चोरी  के  कारण

 नहीं  हुई  है  क्योंकि  वहां  उचित  निगरानी  रखी  जाती  है  कौर  जिप्सम  की  चोरी  भी  नहीं  होती  है  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  मैं  प्रार्थना  करता  हुं  कि  प्रदान  संख्या  मंत्रालयों  में  समन्वय

 महत्वपूर्ण  पेद्रो  इसका  उत्तर  दिया  जाये  ।

 महोदय  :  जी  नहीं  ।

 yan  के  लिखित  उत्तर

 कोठागुडियम  में  अपना
 वन  केन्द्र

 1३९७.  श्री  त०  qo  विशाल  राव  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  ११  ges

 के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १६१२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  झां  श्र  प्रदेश  में  कोठागुडियम  में  श्रीमोहन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  कोई  प्राक्कलन

 तैयार किया  गया  है  ;  अर

 इस  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  भवन  निर्माण  कब  प्रारम्भ  होगा  ?

 far  उपमंत्री  आबिद  नहीं  ।

 कोयला  खान  सहायता  नियमों  का  पुनरीक्षण किया  जा  रहा है  ताकि  सिंगरेनी  कोयलाਂ

 खानों  में  सहायता  केन्द्र  की  स्थापना  शर  इस  काय  के  लिये  उत्पादन शुल्क  लगाया  जायें  ।

 उपरोवत  शुल्क  के  माध्यम  से  प्रावश्यक  निधि  उपलब्ध  होने  पर  भवन  निर्माण  प्रारम्भ  हो  जायेंगी  |

 लाजपत  राय  मार्केट  में  दुकानें

 1४०१.  श्री  मोहम्मद  इलियास
 :

 क्या  पुनर्वास तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 लाल  किले  के  सामने  लाजपत  राय  मार्केट  में  कितनी  दुकानें  बनाई  गई

 क्या  ये  दुकानें  दुकानदारों  को  आवंटित  कर
 दी

 गईं  हैं  :  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  go  न
 :  |

 q  ३८२  दुकानें  ्र  ८०  स्टाल  ।

 wit  नहीं
 ह  ns  ee  ल्  क

 मूल  प्रंग्रेजी
 मे

 1Rescue  Station
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 पुराने  लाजपत  राय  मार्केट के  कुछ  स्टाल  होल्ड सें  Nuus है  दिनों  ने  आवंटन के  बारे

 में  कुछ  सुझाव  दिये  थे  ।  प्रावंटन  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  निर्णय  करने  के  gd  उनका

 परीक्षण  दिया  जायेंगी  ।

 परियोजनाओं

 1४०४५.  श्री  दें  प०  नायर  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  इस्पात  की  कीमतों  में  वृद्धि  की  अनुमति  देने

 के  परिणामस्वरूप  सरकारी  परियोजनाओं  उद्योग  में  कुल  कितनी

 रिश्वत  लागत  श्रन्तग्रंस्त  है  अर

 इस्पात  श्र  सीमेंट  की  कीमतें  बढ़  जाने  के  फलस्वरूप  सरकारी  उद्योग  क्षत्र में

 योजनाओं  की  लागत  में  प्रावधान  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है
 ?

 संयोजना  उपमंत्री  इया०  नं०  मिश्र  )  :  )  झ्र  )  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र में

 योजनाओं  की  लागत  के  प्राक्कलन  में  वृद्धि  के  भ्रनेंक  कारण  हैं  ।  कच्चा  मशीनें  कौर

 उपकरण  शादी  अनेक  वस्तु प्र नों  की  कीमतों  का  इस  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  अतिरिक्त  लागत  में

 एक  या  दो  वस्तु भ्र ों  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  प्रभाव  का  पृथक  रूप  में  अ्रध्ययन  गायन  कठिन  है  ।

 इस  के  अतिरिक्त उस  में  विभिन्न  प्रकार  के  इस्पात  का  प्रयोग  किया  गया है  शौर  प्रत्येक

 प्रकार  के  इस्पात की  मात्रा  श्र  उसके  अलग  कीमतों  की  fae  गणना

 करता  होगी  |  परियोजना  की  क्रियान्विति  के  दौरान  wars  अ्रवस्थाश्रों  में

 इस्पात  की  कीमतें  भी  बदलती  रही  हैं  ।  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  विभिन्न  परियोजनाओं  में  से

 प्रत्येक  के  लिये  व्यापक  जानकारी  संग्रह  करना  होगा  अर  अन्ततोगत्वा  तैयार  किये  गये  परिणाम

 की  उपयोगिता att  निश्चितता  इन  लगायें  गये  समय  श्र  श्रम  की  तुलना  में  महत्वपूर्ण  नहीं

 होगी  ।

 श्रत्जीरिया

 श्री  कुमारन
 १४०६

 L  at  कालिका सिंह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन्होंने  अल्जीरिया  विवाद  के  शांतिपूर्ण  हल

 के  लिये  २२  PEG  को  लोकसभा  में  जिन  पांच  प्रस्तावों  का  उल्लेख  किया  था  उन  के  दि

 में  भारत  सरकार  नें  हाल  ही  में  क्या  कदम  उठाय  हूँ
 ?

 कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  रली  :  उन  प्रस्तावों का  मूल  उद्देश्य

 सम्बन्धित  दलों  से  भ्रल्जीरिया  में  शांतिपूर्ण  स्थिति  की  स्थापना  ate  सीधी  वार्ता  द्वारा  शांतिपूणे

 ढंग  से  उस  समस्या  के  हल  का  प्रयत्न  करना  था  ।  भारत  सरकार  अपने  प्रस्तावों  के  पक्ष  में  सेन

 प्राप्त  करना  वांछनीय  नहीं  समझता  प्रौढ़  यह  बात  सम्बन्धित  दलों  पर  छोड़  दी  गई  कि  वे  जो  भी

 कार्यवाही चाहें  कर  सकते  हैं  मिस्र  और  पश्चिमी  एशिया  में  घटनाचक्र  को  दृष्टिगत  करते  हुए

 पार्टियां  प्रकट  रूप  में  परस्पर  नहीं  मिल  सकीं  |

 अरब  यह  प्रश्न  महासभा  के  समक्ष  विचार  है  भर  भारत  सरकार इस  दिशा  में  प्रयत्न  कर

 रही  है  कि  शान्तिपूर्ण ढंग  से  इस  का  हल  हो  जाये
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 निर्यात  ह प्बद्धन

 FY og,
 श्री  दामानी

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  किसी  ऐसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  कि  जिस  के  झ्राधार  पर  बैंकों

 से  नियत  संवर्धन  में  सक्रिय  भाग  लेने  के  लिये  कहा  जा  सके  ;  कौर

 यदि  तो  इस  का  कया  स्वरूप  है  ?

 मंत्री  :  कौर  निर्यात के  लिये  ऋण  सम्बन्धी

 धारों  को  समुन्नत  करने  कौर  व्यावहारिक  रूप  देने  की  श्रावइ्यकता  का परीक्षण  संरकार  बैंक  विशेषज्ञों

 के  परामर्श से  कर  रही  है  ।

 भारत का  मानचित्र

 1४०८.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  कया  प्र  घान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  wane  है  कि  बेंजामिन  इलेक्ट्रिक  लन्दन  ने  उन  के  बेंजामिन

 उत्पादों  के  लिये  दिल्ली  से  प्रकाशित  टाइम्स  श्राफ  दिनांक  १३  जून,१९५८ को

 एक  विज्ञापन  छपवाया  था ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  विज्ञापन  में  भारत  का  एक  मानचित्र  गया  था  जिसमें

 भारत राज्य  क्षेत्र  सफेद  रंग  द्वारा  इंगित  किया  गया  था  कौर  पाकिस्तान  राज्य  काले  रंग  द्वारा

 चित्रित किया  गया  था  3

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसी  मानचित्र  में  काइमीर को  भारत  की  सीमा

 रेखा  से  बाहर  काले  रंग  में  प्रदर्शित  किया  गया  है  ;  रोक

 यदि  at,  तो  इस  फर्म  के  जिस  की  भारत  में  भ्र वस् थित  उपरोक्त

 विज्ञापन  को  वापस  लेने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिस  में  काश्मीर  भारतीय  सीमा  के  बाहर

 रेखा से  बाहर  बताया  गया  है  ?

 कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  wet  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ॥

 जी हां  ।

 इस  विषय  की  कौर  सम्पादक  का  ध्यान  ग्रा कर्षित  किया  गया  है  |

 निर्यात  पंवद्धन  समिति

 1४०४.  सरदार  इकबाल
 क्या

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  १४  284s

 के  तारांकित wet  संख्या  १४५४ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  संवर्धन  समिति के  प्रतिवेदन पर  विचार  किया है  ;
 तौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  सिफारिशें  क्या
 aryl  ैं

 ?

 ी  में
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 वाणिज्य  मंत्री  :  जी  art

 (a)  निर्यात
 प्रबंधन

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  सन्निहित  सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही
 और  नीलेंथ  का  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर

 रखा
 जाता  है  ।  परिशिष्ट

 २,  अनुबन्ध  संख्या  १०६]

 सीमेंट  उद्योग  के  लिये  मशीनें

 थी  स०  चल  सामन्त
 1४१२

 पी  रामेश्वर  टोंटियाँ

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 सीमेंट  उद्योग  के  लिये  मशीनें  भारत  में  निर्माण  करने  के  लिये  at  तक  कदम

 उठाये  गये  हैं

 व्या  यह  सच  है  कि  मेसर्स  एसोसियटेड  सीमेंट  कम्पनी  लिमिटेड  मशीनों

 के  कुछ  पुर्जो  का  स्वयं  निर्माण  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  सीमेंट  उद्योग  की  मशीनें  प्रिया  इन  मशीनों  के  अधिकांश  पुर्जे  द्वतीय  पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  में  भारत  में  ही  बनाये जा  सकते हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  उद्योग (  vt  एवं  विनियमन  )

 Pex?  के  अधीन  सीमेंट  की  मशीनें  कौर  तत्सम्बन्धी  पुर्जों  के  लिये  पांच  फर्मे  पंजीकृत  हुई  हैं  अथवा

 उन्हं  इस  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ।

 (a) जी  ही

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  सीमेंट उद्योग  की  किं  मशीनें भारत  में  ही

 निर्माण  होने  की  सम्भावना है  ।

 मंत्रालयों में  समन्वय

 1४१४.  श्री  gto  ना०  मुकर्जी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  बजट  वाद-विवाद  के  समय  तत्कालीन  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  श्री स०  का०

 पाटिल  द्वारा  निर्दिष्ट  विसंगति  की  ate  उनका  ध्यान  झ्राकृष्ट  हु  है  कि  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 आर  सिंचाई  ar  विद्युत  मंत्रालय  में  समन्वय  का  प्रभाव

 इस  विसंगति  का  सुधार  करने  के  लिये  यदि  कोई  कदम  उठाये  गये  हैँ  तो  वे  कया  हैं
 ?

 प्रधान मंत्री तथा वंदेशिक मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहर  लाल  :  हां  ।  तत्कालीन

 सिंचाई  शर  विद्युत  मंत्री  न  भ्र पने  भाषण  में  कृषि  सदस्यों  से  किसी  न  किसी  रूप  में  सम्बद्ध  विभिन्न

 एजेंसियों  का  उल्लेख  किया  था  ।  उन्होंने  कृषि  के  राज्य  मंत्रालयों  की  ज़ोर  निर्देश

 किया था

 भूतकाल  में  वास्तविक  कठिनाई  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय  के  बारे  में  इतनी  नहीं

 हुई  है  जितनी  राज्यों  के  कृषि  विभागों  के  बारे  में  |  विभिन्न  तरीकों  से
 इन

 विभिन्न
 कार्यों  में

 सा  ———  न

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 समन्वय  स्थापित  करने  के  निरन्तर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  िन श तौ  इन  प्रयत्नों  में  पर्याप्त  सफलता

 मिली है  ।
 योजना

 art
 ak  खाद्य  तथा  कृषि  सम्बन्धी केन्द्रीय  मंत्रालय  कृषि  श्र

 खाद

 उत्पादन  के  बारे  में  राज्यों  से  निकट  ह  बना  रहे  हैं
 ।

 उड़ीसा  में  सीमेंट  का  कारखाना

 17४१५.  श्री  संगण्णा
 :

 कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  १६  १६५८  के  तारांकित

 बदन  संख्या
 १६८१

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृष्णा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उड़ीसा  में  सीमेंट  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिये  श्री  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया
 ak

 यदि  तो  उसका  क्या
 परिणाम है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुसाई
 :

 कौर  यह  विषय  अभी  विचाराधीन है  ।

 व्यंग चित्रों का  श्रायात

 1*४१६.
 श्री  वोडयार

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  संच  है  कि  भारतीय  समाचार  पत्र  व्यंग चित्रों  को  यहाँ  उन्हें  प्रकाशित

 करने  के  oa  से  उनका  वृद्धिगत  मात्रा  में  आयात  कर  रही  शर

 यदि  तो  उन  पर  अनुमानित  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  होती  है
 ?

 मंत्री
 :  ake  विभिन्न  समाचारपत्रों  में  क्रमबद्ध

 रूप  में  प्रकाशित  होने  वाले  कार्टून  सांचोंਂ  के  रूप  में  प्रख्यात  किये  जाते  हैं  जो  स्थानीय

 समाचार  पत्रों  में  छापे  जाते  हैं  ।  इनका  कोई  वाणिज्यिक  महत्व  नहीं  है  ax  जो  विदेशी

 सिंडीकेट  उनका  नियंत्रण
 एवं  संभरण  करते  हैं  उन्हें  प्रकाशन  अधिकार  के  लिये  कुछ  देना  पड़ता  है

 ।

 ये  सांचे
 पत्र

 डाक
 पैकेट  के  रूप  में  ora  किये  जाते  हैं  ौर

 उनके  आयात में  कोई  वृद्धि  नहीं

 हुई
 है  |

 ब्रिटेन को  निर्यात

 1*४१८.  डा०  राम  सुभग  सिह
 :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंग कि  :

 gus  की  प्रथम  तिमाही  में  ब्रिटेन  को  कुल  कितने  मूल्य की  वस्तुएं  निर्यात  की

 १९४५७
 की  समनुवर्ती  भ्र वधि  में  ब्रिटेन  को  निर्यात

 की  गई  वस्तुओं  का
 कितना

 मूल्य  atk

 यदि  निर्यात  में  कमी  हुई  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  :  RAa2  लाख  रुपये
 ।

 CYRYK  लाख  रुपये  ।

 ee

 faa  wit  में

 ~Cartoon  Series

 *  Matrices.

 148
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 शमा  अह
 जनवरी-माओं  EUs  में  जनवरी-माने  (exe  की  अपेक्षा  ब्रिटेन  के  निर्यात  में

 gi  है  क्योंकि  बीटेक  ने  चाय  के-रायात  में  कमी  कर  दी  भ्रौर  सूती

 भ

 ,

 काजू  Te 11  गरम  मसाले
 के

 रायात  में  भी  कमी  है  ।
 चीज़ों  के  भाव  में  सामान्य

 गिरावट  के  फलस्वरूप  चाय  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  निर्यात  मूल्य  में
 भी

 कुछ  कमी  हुई  है
 ।

 रवीन्द्र  संगीत  के  देर  तक  बजने  वाले  रेकार्ड

 Tee.  श्री  बाज़ प्रे यी  कया  सुचना श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (3)  कया  याहू-सच है  कि  gaa  में  टैगोर
 के  apes  समारोह  के  पर  सरकार

 रवीन्द्र  संगीत  के  देर  तक  बजने  वाले  रेकार्ड  तैयार  करने  की  योजना  बना  रही

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  जी  at

 अभी  ब्यौरा  तय  नहीं  किया  गया  है  ।

 खनते  ats

 1४९७.  श्री
 त०  न

 fag  राव  :  क्या  इस  और  रोजगार मंत्री  ३१  १६५८ के
 तारांकित प्रश्न  संख्या  १३५०  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 \
 कया  वतन  are  की  रचना  के  लिये  भ्रपेक्षित  विश्तत  जानकारी  ate  प्रदेश  से  प्राप्त

 हो
 गई

 है

 यदि  तो  क्या  खनन  बोड़  की  रचना  कर  दी  गई

 यहीं  तो  यह  कब  तक  स्थापित  कर  जायेगा
 ?

 faa  उपमंत्री राशिद  अली  )  अभी नहीं  ।

 अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  होते  ही  बोर्ड  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ।

 wat  की  खालों  का  निर्यात

 प*  ४३०.  सरदार  इकबाल  सिह  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  वन्य  पश  बोर्ड  ने  वन्य  छ  की  खालों  के  निर्यात  के  बारे  में  एक  नई  नीति

 की  सिफारिश की  है

 यदि  तो  सिफारिशों  के  मुख्य  लक्षण  क्या  क्या  शर

 इस  विषय  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गय  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनी  )  जी  नहीं ।  किन्तु  वन्य  पशु  बोर्ड ने  फरवरी

 १६४५८ में  सिफारिश  की  थी  कि  रेंगने  वाले  कुछ  egal  के  चमड़े  का  निर्यात बन्द  कर  fear जाय

 सिफारिश  का  प्रयोजन  यह  था  कि  मगर  ae  वारानस  साल्वे टर  नस्ल  की

 कलियों  की  खाल  दौर  प्राय  उत्पाद  की  न  दी  जायें  ।

 भ्रंग्रेज़ी  में

 1Varanus  Salvator
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 इनके
 उ  के  निर्यात  की  आजकल  अनुमति  नहीं  है  किन्तु  निर्यात  पुवद्धन  के  हित

 की  दृष्टि  से  इस  नीति  का  पुनरीक्षण  विचाराधीन  है
 ।

 काम  दिलाऊ  दफ्तर

 1४३१  श्री  पाणि ग्र हो  :  क्या श्रम  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 काम  fears  दफ्तरों  के  प्रशासन  को  केन्द्र  से  राज्यों  में  स्थानान्तरित  करने  की

 सम्पूर्ण  राज्य  सरकारों  द्वारा  पूरी  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसਂ  समझौते  की  बातें  पुरी  न  करने  वाले  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं
 ?

 उपमंत्री  आबिद  समझौते की  ad  सभी  राज्यों में  क्रियान्वित

 की  जा  रही

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तम्बाकू का  आयात

 1४३२४
 S

 श्री  त्रिद्बि  कुमार  चौधरी

 Lait  आसानी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह
 सच

 है  कि  अमरीकी  कृषि  विभाग  ने  भारत  द्वारा  रुपयों  में  लगभग  १२००

 मीट्रिक  टन  बिना  तैयार  की  हुई  तम्बाकू  की  खरीद  अधिकृत  रूप  दे  दिया  है  कौर  उसके  मूल्य

 का  कुछ  भाग  श्रमिक  विकास  योजनाओं  के  लियें  भारत  को  ही  ऋण  में  दे  दिया

 यह  तम्बाकू  किस  लिये  sora  की  जायेगी

 क्या  इसे  तम्बाकू  के  सौदे  के  पेटे  प्राप्त  ऋण  की  रकम  किसी  विशिष्ट  योजना  के

 लिये  निर्धारित  की  गई  है

 इस  ऋण  को  भूगतान  करने  की  क्या  शर्तें  हैं
 ?

 मंत्री  से  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  faye

 रखा  जाता
 है  ।  प/राशिष्ट  2,  श्रीगन्ध  संख्या  १०७]

 श्री  लंका  से  लौटे  हुए  भारतीय

 1४३३  श्री  पप्  श्रम्बलम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीलंका  से  लौटे  हुए  भारतीय  भारतीयों  की  भ्र वस् था  के  अध्ययन  के  लिये  मद्रास

 सरकार  द्वारा  नियत  विशेष  अधिकारी  के  प्रतिवेदन  का  भारत  सरकार  ने  परीक्षण  किया  है

 क्या  विशेष  अधिकारी  की  सिफारि दा  के  अनुसार  इन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये

 मद्रास  सरकार  ने  किसी  प्रकार  सहायता  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  कितनी  सहायता  की  मांग  की  थी  श्र  कितनी  प्रदान
 की

 गई  है
 ?

 facts  कार्य  उपमंत्री
 लक्ष्मी  मेनन )  जी  हां

 मूलज  अंग्रेजी  में
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 श्रीलंका  से  लौटे  हुए  भारतीयों  के  पुनर्वास  के  लिये  भारत  क  He  मद्रास  सरकार
 से

 निम्न  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं

 १.  सहकारिता  के  आघार  पर  तिरुनेलवेली  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  दो  कताई  मिलों

 में  से  प्रत्येक  को  २०  लाख  रुपयें  का  चप्  |

 २.  लोटे  हुए  भारतीय  व्यापारियों  एवं  झायात  प्रतिबन्धों  से  मुक्त  करने  का

 प्रस्ताव  ।

 ३.
 रेलवे  शौर  डाक  तथा  तार  विभाग  में  नियोजन  हेतु  वापस  लौटे  भारतीयों  के  प्रति

 विशेष  व्यवहार  करने  का  प्रस्ताव  |

 लौटे  हुए  भारतीयों  के  बच्चों  को  शिक्षा  सम्बन्धी  रियायतों  के  अनुदान  का  प्रस्ताव  ।

 ५.  नौकरी  देने  के  प्रयोजन  से  प्राथमिकता  की  सूची  में  अन्तिम  श्रेणी में  उल्लिखित

 के  ऊपर  लौटे  हुए  भारतीयों  को  एक  अवस्था  ऊपर  स्थान  देनें  का  प्रस्ताव  |

 विशेष  अ्रघिकारी  के  प्रतिवेदन  का  ध्यानपूर्वक  निरीक्षण  करने  के  भारत  सरकार  ने

 यह  निर्णय किया  है  कि  :

 (१)  श्रीलंका  से  लौटे  भारतीय  न  निराश्रित  हें  कौर  न

 (२)  वे  सामान्यतया  अ्रपनीਂ  आमदनी  कौर  अधिकृत  वस्तुएं  वापस  लेकर

 (३)  भारतीय  सीमा  शुल्क  द्वारा  उनके  प्रति  भ्रत्यधघिक  सहिष्णुता  का  व्यवहार  किया

 जाता है  ;

 (४)  श्रीलंका  से  लौटे  हुए  विस्थापित  भारतीयों  को  किसी  विशेष  सहायता  देने  कीਂ

 भारत  सरकार  को  श्रावश्यंकता नहीं  है

 पुर्जों  पाकिस्तान के  लिये  ढोर

 ४३४.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्लिप  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान में  भ्रप्रैल  शर  yeyc  में  भयानक  संक्रामक

 रोग  से  तह  संख्या  में  ठोर  मर

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  area  कौर  भारत  सरकार  से  प्रिया  की  है  कि  पूर्वी

 पाकिस्तान में  की  कार्य  के  लिये  श्रासामस  कौर  बिहार  से  ढोरों  की  निकासी  की  श्रुति
 दी  भर

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  के  लिये  कोई  विशिष्ट  कार्यवाही की  है  कि  इन  विशिष्ट

 परिस्थितियों  में  ढोर  चोरी  से  वहां  न  पहुंचने  पायें
 ?

 tative  मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  wait  हम  नें  इस  खाद्य

 के  समाचार  में  देखे  हें  ।

 जी

 श्रीराम  सरकार  ate  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  में  चोरी  से  ढोर  न  जाने

 देने
 के  लिये  विशेष  कार्यवाही

 की
 है

 —w

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 विकास  कार्यों  के  अतिरिक्त  कार्यों  पर  खच

 ३४
 श्री  नायर

 ‘Lat
 ao  उठ  नायर

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  इस  बात  कीं
 वांछनीयता  की  कौर

 आकर्षित  किया  है  कि  विकास  कार्य  के  अतिरिकत  कार्यों  पर  खर्च  में  वृद्धि  पर  रोक  रखी  जाये  ;  पर

 यदि  तो  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उपमंत्री  दया ०  नं०  मिश्र  )
 जी

 हां
 ॥

 राज्य  सरकारों  को  इस  बात  सतत  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।  खां  के  लिये

 विभागीय  प्रस्तावों  पर  स्वीकृति  देने  के  पुर्व  ध्यानपूर्वक  परीनिरीक्षा  की  जाती  है  ।  कुछ  राज्य  सरकारों

 नें  खच  का  व्यापक  पुनरीक्षण  करने  ate  मितव्ययता  सम्बन्धी  सिफारिश  ..  के  लिये  समितियां

 पित  की  हें  विशष  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  है  ।  अनेक  राज्यों  में  विकास  से  पृथक

 खर्च  में  कमी  करन  के  पहले  ही  कार्यवाही  कर  दी  है  ।

 कागज  उद्योग

 TORY  श्री  वें०  प्०७  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार हीरे  पन  ST  भारत  में  कागज  उद्योग  द्वारा  कमाये  गये  लाभ  के  बारे में  कोई

 जानकारी

 यदि  तो  १९५६  wie  १६४५७  में  विनियोजित  पूंजी
 पर

 कितने  प्रतिशत  लाभ

 gar
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  कागज  की  उन

 सीमित  सरकारी  कम्पनियों  के  बारे  में  जानकारी  है  जिन्होंने  समवाय  १९४६ की  धारा

 २२०  के  अधीन  समवाय  पंजीयक ों  के  पासਂ  पिर  लाभ  भ्र  हानि  के  लेखे  भेजे  हैं  ।  कागज की

 सरकारी  सीमित  कम्पनियों  के  बारे  में  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  अधिनियम  के  अधीन

 उन्हें  पंजीयक  के  पास  अरपना  हानि-लाभ  का  लेखा  नहीं  भेजना  पड़ता  है  ।

 इस  उद्योग  में  सरकारी  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  सुचना  के  झाधघार  PERE

 १९५७  के  न्यायसंगत  जो  इन  कम्पनियों  में  विनियोग  की  गई  कुल  पूंजी  पर  प्रतिशत  क

 रूप  में  बताये  गये  €  ५  9°%  हैं  ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 1७२६.  श्री  स०  ि ०  बनर्जी  :
 क्या  श्रम

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  कोई  चलते  काम  दिलाऊ  दफ्तर  कार्य  कर  रहे

 (a)  यदि  तों  प्रत्येक  राज्य  में  उनकी  संख्या  कितनी

 aaa
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 PaXW-45  में  ऐसे  दफ्तरों  में  कितने  व्यक्तियों  का  पंजीयन  किया  गया  दौर

 उक्त  काल  में  कितने  व्यक्तियों  को  काम  दिलाया  गया  ?

 उपमंत्री  आबिद
 जी  नही ं।

 प्रीत  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 बम्बई  राज्य  में  वस्त्र  उद्योग

 1७२७.  श्री  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 &
 क्या  बम्बई  राज्य  में  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  wk  सं  के  लिये  PEXV-¥G  में

 कुछ॑  राशि  दी  गई  श्र

 यदि  तो  कितनी
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  श्र
 राष्ट्रीय

 औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  सेंट्रल  इण्डिया  वीविंग  ऐण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  लिमिटेड

 नागपुर
 को  १४-६-१६५८ को  ७५

 लाख  रुपये
 का  ऋण

 दिया  गया  था ।  निगम ने  १०३. रे  लाख

 रुपये  का  ऋण  देने  के  लिये  बम्बई  की  चार  ger  मिलों  के  आवेदनों  पर  सहमति  दे  दी  है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  शौर  संवर्धन  के  लिये  बम्बई  राज्य  को  कुछ  भी  राशि  नहीं

 दी  गई  है

 खेल  का  सामान

 1७२८.  श्री  पांगरकर
 :  वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा

 करेंगें कि  :

 PEYS-LE  में  भारत  में  अब  तक  विभिन्न  प्रकार  के  खेलों  का  कितना  सामान

 तैयार  किया  गया

 उपर्युक्त  काले  में  विदेशों  को  कितना  ae  कितने  मूल्य  का
 सामान

 भेजा  गयां  ?

 ू  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  कौर

 दो
 विवरण

 सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  gon]

 भारत  सेवक  समाज

 fore. श्री  पांगरकर  :  क्या
 योजना  मंत्री यह

 बताने  की  कपा  करेंगे कि  भारत

 सरकार  द्वारा  १९५७-५८  में  बम्बई में  भारत  सेवक
 समाज

 को  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी
 गई

 योजना  उपमंत्री  गया  नं०  ':  योजना  ग्रा योंग न ेने  YR4o-45  में  बम्बई  में

 नहीं
 wick)  ar  t

 भारते  —  की  कोई  प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायता

 अदा  अंग्रेजी  में
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 दलितों  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्पादन

 1७३०.  श्री  पांगरकर  :  क्या  योजना  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  खाद्य  उत्पादन  में  विधि  करनें  के  लिये  योजना  प्रयोगों

 बम्बई  राज्य  में  कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  पर  अपनी  स्वीकृति  दी  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  बम्बई

 राज्य  के  लिये  विभिन्न  खाद्य  उत्पादन  सम्बन्धी  योजनायें  कौर  उसके  लिये  की  गई  वित्तीय  व्यवस्था

 सहित  स्वागत  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  waar  संख्या

 Zoe]

 शम

 1७३१  श्री  स०  |: हू  बनर्जी  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यंह  बताने
 को  क्षमा  करेंगे

 क

 विभिन्न  राज्यों में  १  Reus  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कितने  पंचाट

 विचाराधीन  थे  ;  कौर

 उनको  कार्यान्वित  करते  के  लिये  सरकार  क्या  कायंवाहो  करने  कीं  विचार  करती

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  चली )  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  अर  यह  सुचना

 एकत्र  करने  में  जितना  समय  कौर  श्रम  लगेगा  वह  प्राप्त  होते  वाले  उद्देश्य  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 सरकार  के  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  संगठ
 न

 की  सुचना  जानकारी  में  उन्हें  कार्यान्वित  न  करने

 के  जो  मामले  ard  हूँ  उन  पर  यथोचित  का्षवाद्दी  की  जातों  है  |

 अल्प  ८.” 10 ह  ay  आवास  योजना

 1७३२.  श्री  कर्मी  सिह जी  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बतान  की

 कृपा  करेंगे  कि

 अल्प  राय  वां  आवास  योजना  के  अधीन  पिछने  फोन  ast  से  प्रति  वर्ज  रेले  बोर्डे  को

 कितनी  निधि  ग्रावंटित  की  जाती  है

 रेज  बोर्ड  द्वारा  प्रोटीन  राशि  में  से  विभिन्न  रेलों  विशेषकर  उत्तर  रेलवे  के

 बी  ata  डिवीज़न  को  कितनी  निधि  अ्ावोटत  की  गई

 क्या  यें  ऋण  देने  के  वे  ही  नियम  हैँ  जो  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्रालय  द्वारा

 बनाये  गय  ौर

 पिछले  वर्षों  में  विभिन्न  विशेषकर  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीज़न  को  कितने

 रावत  प्राप्त  हुये  और  उनको  निबटाया  गया  ?

 श्रीवास  आर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कठ  चन्दा )

 झर  अ्रल्प  अय  बग  आवास  योजना  का  प्रशासन  उन्हों  राज्य  सरकारों  कौर  संघ प्रशासकों

 के  द्वारा  जाता  जिनको  राशि  झ्रावं  टित  की  है  ।  उत्तर  झ्रयवा  उसके  किसी

 डिवीजन  को  अलग  से  कोई  राशि  नहीं  आ्रावंटित  की  जाती  ।

 —<<<—————  ee  ण

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Industrial  Relations  Organisat
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 भारत सेवक  समाज

 1७३४८  श्रीमती  कृपा लानी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  योजना  काल  कौर  उसके  प्रत्येक  वर्ष  के  लिये  दिल्ली  राज्य  के  भारत  सेवक

 समाज  को  निम्न  शीर्षों  के  अ्रन्तगत  कोई  निधि  आवंटित  की  गई  है

 (१)  संगठनात्मक  शर  प्रद्यासंकीय

 (२)  जनोपयोगी  निर्माण  कार्यों  का  निष्पादन  ;

 (३)  सामाजिक  सांस्कृतिक  कार्यों  का  किया  जाना  ;

 (४)  योजना  सम्बन्धी  कार्य  क्रमों  का  प्रचार  ;  तौर

 (x)  जनता  में  अपनी  सहायता  श्राप  देशभक्ति  एवं  लोकतंत्र  सम्बन्धी

 धारा  की  भावना  पैदा  करने  के  प्रयत्न  ;

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 (7)  प्रत्येक  मद  में  किये  गये  कार्य  की  प्रगति  ।

 योजना  उपमंत्री  इया ०  न०  are  «  योजना  आयोग  ने  द्वितीय

 योजना  काल  अथवा  द्वितीय  योजना  काल  के  ACTH  वर्ष  में  दिल्ली  प्र  देश  के  भारत  सेवक  समाज

 के  किसी  प्रकार  के  कार्य  के  लिये  कोई  राशि  निश्चित  नहीं  की  ।  आयोग  ने  जन  सहयोग  की  विशिष्ट

 योजनाओं
 के  संगठन  को  निम्न  सहायतानुदान  मंजूर  किया  है  — oe

 va  क्ति

 योजना  की  किस्म  सहायतानुदान  टिप्पण

 को  राशि

 नवा  टट टक  eS  ा

 (१)  (2)  (3)

 ny  AD  Sete  Ss  a  ES  SS  AS  YS  STS  CG  ि  एट  ि  SS  SUP

 रुपये

 ¥%32,000  श्रमी  तक  वास्तव  में  कुल (१)  दिल्ली  के  कुछ  क्षेत्रों
 की

 गन्दी  बस्तियों  में

 रहने  वाले  लोगों  के  सामाजिक  कौर  ३०,०००  रुपये  को  दो

 भ्रांति  कल्याण  के  लिये  जन  सहयोग  की  किश्तें  जारी  की  गई
 हैं  |

 अगुश्राकारी  परियोजना  |

 (२)  दिल्ली  के  नगरीय  क्षेत्र
 में  युवकों  के

 २,२४०
 कलकल

 कार्यकलापके
 लिये

 जन  सहयोग  की

 आकारी  परियोजना  ।

 (3)  सलीके .  के  गावों  में  युवकों  के
 Yoo

 अगुश्नाकारी  परियोजना

 मूल  ५ अंग्रज़ी  में
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 (१)  योजना  के  अधीन  दिल्ली  प्रदेश  के  भारत  सेवक  समाज  ने  अपना  घर  .  नामक

 चार  केन्द्र  पहाड़गंज  प्रौढ़  तु कं मान  गेट  में  खोले  है  ।  इन  केन्द्रों  का  AT  तक

 का  बड़ा  सन्तोषजनक  रहा  है  कौर  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  ने  बहुत  बड़ी  संख्या

 इस  में  भाग  लिया है  प्रौढ़  अपना  सहयोग  दिया  है  |

 (२)  योजना  के  दिल्ली  के  विभिन्न  भागों  में  १०  युवक  योजना  क्लब  खोले  गय  हैं  ।

 इन  क्लबों  ने  काफी  युवकों  को  अ्रपनी  पर  आकर्षित  किया  भ्रांत  युवक
 वहां

 हराकर  न  केवल

 लब्ध  खेलों  att  ग्न्य  मनोविनोद  सम्बन्धी  सुविधाओं  से  ही  लाभ  उठाते  हें  अपितु  योजना  के  प्रति

 जागरूकता  पदा  कर  उसे  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिये  यो जित  वाद-विवादों  गोष्ठियों  एवं  अन्य

 सांस्कृतिक  कार्यों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेत  हें  ।

 (३)  योजना  केਂ  अन्तर्गत  क्लब  प्रभी  खोले  जाने  वाले  हैं  ।

 उपकर  ना हथकरघा

 19२५.
 को  दामानी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वस्त्र  बनाने  वाली  मिलों  से  १९५६-५७  तोर  §eYo—-4S  में  कितना  हथकरघा

 उपकर  वसूल  किया  गया  है  ;  आर

 इसका  उपयोग  किस  प्रकार  किया  गया है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल

 बहादुर

 कुल  समय

 FEXG—UYV  .  e  Gr  XG  ¥R,000

 REXV—US  ६,  Xk, 09,000

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  2,  श्रतुबन्थ  संख्या

 ११०]

 कोर्ट  फोन

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 1७२६  श्री  श्रीनारायण  दास

 क्या  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  परामश  से  कोट  फोन  शल्क  के  सम्बन्ध  में

 कराघान  जांच  ATA  द्वारा  सुधार  के  लिये  किये  गये  अपने  विवार  झोर  सुझावों  पर  ध्यान  दिया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;

 क्या  भारतीय  कोट  फोस  कवि  १८७०  तथा  तत्पश्चात  विभिन्न  राज्यों  द्वारा

 किये  गये  भिन्न  भिन्न  रूप  भेदों  पर  पुनर्विचार  किया  गया  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ;
 कौर

 यदि  पुर्नविचार  किया  जा  चुका  है  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 उपमंत्री  (Al  इया
 ०

 नं
 ०

 शर
 «

 2eYY A AHA योजना  ग्रा योग

 ने  राज्य  सरकारों  से  निवेदन  किया  था  कि  वे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  लिपे  अतिरिक्त  साधन

 ढढ  निकालने  की  गुंजाइश  को  दृष्टि में  रखते  हुये  करारोपण  जांच  समिति  को  सिफारिशों  की  जांच

 अंग्रेज़ी  में

 plaa  clubs



 Yeo  कर  Veus

 इस  fader  पर  राज्यों  ने  जो  सूचना  दी  वहू  बिल्कुल  सा  मान्य
 प्रकार  की  जिसमें  करारोपण

 के  बारे  में  कोई  विस्तृत  उल्लेख  नहीं  था  |  सभा-पटल  पर  जो  विवरण  रखी  है  उसमें  न्याय लय  शुल्क

 के  सम्बन्ध  में  करारोपण  जांच  समिति  की  सिफारिश  पर  राज्य  सरकारों  के  विचार  का  सारांश  दिया

 परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध  संख्या  १११]

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  जो  कार्यवाही  की  गई  उस  पर  योजना  आयोग  में  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहीं

 gt

 शर  योजना  आयोग  में  इन  बातें  पर  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 साध  डा-पंगत  परियोजना
 पर  पुस्तिका

 1७३७.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  सूचना  कौर
 तारण  मंत्री  यह  बताने की  पा  करेंगे

 कि  :

 क्या  भाखड़ा-नंगल  परियोजना  पर  पुस्तिका  छपਂ  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  किस  भाषा  में
 ?

 ग  उबता  ate  अकारण  मंत्री  जी  at

 भ्रंग्रेज़ी श्रौर हिन्दी हिन्दी  में  ।

 aaa  बनाते  के  दिखाते

 cae
 राम  कुष्णा

 Peas.  ९
 सरदार  इकबाल

 Ltt  पारकर  :

 क्या  घागिज्य  तथा  gam  मंत्री  १४  १९५८  के  ह 1- ए  संख्या  २४०  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  साइकिल  बनाने  के  कारखाने  ) wet-

 कहां  पर  स्थित  हूं  PEXY— LEXY  में  उनमें  कितनी  साईकिलें  बनाई गईं  ?

 पवाशिज्य  तवा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  बड़े  पैमाने छोटे  पैमाने

 साइकिल  बनाने  से  सम्बन्धित  जानकारी  विवरण  ‘a  कौर  में  दी  गई  है  ;  जो  सभा

 १२1 पर  रखा  जाता  है  ।  [3faz  परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध  संध्या  १  $  \J

 रोजगार  की  सम्भावना

 fart  राम  कृष्ण

 FORE.
 ग  सरदार  इकबाल  fag

 क्या  श्रम
 फिर  रोजर

 मंत्री  यंह  बताने  की  Bar  करेंगे कि  निम्न  उद्योगों  में  रोजगार
 की

 चौहान  सम्भावना  क्या  है  :

 (३)  कागज़

 मूल  watt  में
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 पश्म  उपमंत्री  अधिक  तीनों  उद्योगों  में  से  प्रत्येक
 में  इस

 समय  अनुमान

 लगाया  जाता  है  कि  निम्नलिखित  संख्या  में  व्यक्ति  काम  कर  रहे  होंगे  :

 (१)  सीमेंट  उद्योग  29,900

 (२)  वस्त्र  उद्योग  १  3,900,000

 २८,७०० (३)  क़ाग़ज़  उद्योग

 श्रौयोगिक  विकास

 Ste  राम  फ्राम
 Tov  0.0

 सरदार  इकबाल  सिंह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शेष  औद्योगिक  प्रादेशिक  शिक्षण  derail  तथा  विस्तार  केन्द्रों  की

 स्थापना के  बारे  में  &  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;

 तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया  है  राज्यवार  वें  कहां  कहां  स्थापित
 किये  जायेंगे  ?

 तथा  उद्योग
 मंत्रो  लाल  बहादुर

 :
 भारत  सरकार

 ने  mame  98.0  औद्योगिक  ४
 प्रादेशिक  शिक्षण  १४  इंस्टीट्यूट कौर  उनकी

 शाखाओं  तथा  ६२  विस्तार  केन्द्रों  के  लिये  सहमति  दी  है  ।  इनको  विभिन्न  seal  में  कार्यान्वित  किया

 जा  रहा  है  ।  उनकी  स्थिति  स्थान  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ११३]

 प्रौद्योगिक  बस्तियों  के  स्थान  के  बारे  में  मुख्य  रूप  से  निर्णय  राज्य  सरकारें  करेंगी  ।  १९

 ५  मैंगलोर  aap  श्रौद्योगिक  बस्तियां  बसाने  के  प्रस्तावों  पर  स्वीकृति  दी  जायेंगी  इस  प्रक्रम  पर

 उनकी  संख्या  कौर  वे  कहां  पर  स्थापित  होंगी  यह  बता  सकना  सम्भव  नहीं  है  ।

 कानपुर  में  एक  प्रादेशिक  इंस्टीट्यूट  चलाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  नये  विस्तार  केन्द्रों

 अथवा  जो  इंस्टीट्यूट  बन  रहे  फिलहाल  उनके  बारे  में  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 ~
 पाकिस्तान  भारतीयों  को  साथ

 1७४१.  श्री  राम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 पाकिस्तान  में  भारतीय  कितनी  औद्योगिक  ara  के  मालिक  हें  कौर  उन्हें  चला  रहेहें  ?

 पाकिस्तान  में  भारतीय  १४ तता  उद्योग
 मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री  )

 औद्योगिक  सार्थों  के  मालिक  हैं  उन्हें  चला  रहे  हैं  ।

 राज्य  उप कम

 1७४२.  श्री  ao  प०  नायर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  अपने  मंत्रालय  के  as  L9—

 ५८  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ
 ७  पर

 उल्लिखित  राज्य  उपक्रमों  की  सूची  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कावा  करेंगे  कि  :

 २३१  gus  को  इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम पर  कुल  कितना  विनियोग  किया

 गया ,

 मूल  व७, क, ग्रंग्रेज़ी में
 में
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 FEXG—K  की  तुलना  में  PEXV=ANS  में  कुल  कितना  लाभ/हानि  हुई  ;

 (77)  ३१  १९५८  को  कुल  कितने  व्यक्ति  उनमें  काम  पर  लगे  हुये  थे  ?

 वाणिज्य  उद्योग  संत्री  लाल  बहादुर  :  से  मांगी  गई

 सूचना देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  दिखाने  परिशिष्ट  २,  शरन बन्ध

 संख्या  ge]

 नारियल  की  जटा  को  चटाइयां  श्र  पट्टियां

 1७४३.  श्री  व०  प०  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  क्या  (१)  उद्योग  (२)  उनके  मंत्रालय  के  प्रशासकीय  नियंत्रण  के  gels

 के  फर्श  को  नारियल  की  जटा  की
 चटाइयों  sie  पटिटयो ंसे  सजाने के

 बारे
 में

 कोई  वरीयता

 दी  गई
 हूं

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (ait  लाल  बहादुर  :  (१)  जी  ai  जहां  तक

 उद्योग  भवन  का  सम्बन्ध  cat  बिछाने  पर  जितना  व्यय  हुआ  है  उसमें  से  ५०  प्रतिशत  नारियल

 की  जटा  की  बनी  हुई  चटाइयों  पर  व्यय  किया  गया  है  ।

 (२)  इस  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  ares  वाले  सभी  कार्यालयों  को  निदेश  दे  दिये  गये  हैं  कि  फरश

 पर  बिछाने  में  जो  कुछ  व्यय  हो  उसमें  से  ५०  प्रतिशत  नारियल  की  जटा  से  बनी  चटाइयों  पर  किया

 जाना  चाहिये  ।

 सम् भरण  तथा  निबटान  महानिदेशालय  द्वारा  साइ  किलों  की  ख  री

 foes.  नी  हरिश्चन्द्र  सा  बुर  :  क्या  निम
 rr  1:  श्रीवास  और  सम् भरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 १९५६,  १९५७  शर  १९४५८  म  संभरण  तथा  निबटान  महानिदेशालय  द्वारा  कितनी

 साइकिलें खरीदी  गई  थीं  ;

 उनमें  से  बड़े  पैमाने  के  एककों  द्वारा  कितनी  ate  छोटे  पैमाने  के  एककों  द्वारा  कितनी

 खरीदी  गई-थीं  ;  कौर

 क्या  राष्ट्रीय  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  निगम  के  al  रा
 +
 4 ry a,

 rs =

 और  सम्भरण  मंत्री  Fo  च०

 साइकिलें

 QEYN—NE F में  १२२

 १९५६-५७ में  ४  ३६

 VEAI—4s  में  @s9

 सारी  साइकिलें  बड़  पैमाने  के  एककों  से  खरीदी
 ई

 थीं
 ;

 नहीं
 ।

 मूल  ७५ अंग्रेजी  में



 २२  geXS  लिखत  उत्तर  R2v9

 दिल्ली  स्थित  पंजाब  सरकार  के  भवन

 1७४६.  at  दी०  to  कया  अवात  ate  सम्भाग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  स्थित  पंजाब  सरकार  उस  राज्य  के  भूतपूर्व  राजयों  के  कौन-कौन  से  भवन

 भारत  सरकार  ने  arg  अधिकार  में  ले  लिये  हैं  ;  ate

 क्या  इनका  wa  तक  के  किराये  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है
 ?

 और  संभरग  मंत्री  क०  च०  :  पंजाब  सरकार  से

 (१)  कपुरथला  हाउस

 (2)  जीन्द  हाउस

 भूतपूर्व  राजयों  |

 (१)  पटौदी  हाउस

 (२)  फरीदकोट  हाउस

 (३)  पटियाला  हाउस

 (४)  सिकन्दरा  रोड  पहली  मंज़िल

 पटियाला  हाउस  कौर  जीन्द  हाउस  का  wa  तक  का  किराया  दिया  जा  चुका  हैं  ।  धन्य

 भवनों  के  अरब  तक  के  किराये  के  लिये  (१)  किराये  के  प्रति  रूप  से  निर्धारित  हो  जाने  स्वीकार

 कर  लिये  जानें  या  मालिक  कौर  सरकार  के  क़ब्ज़े  में  जितना  भाग  है  उसके  बीच  के  भाग  का  किराया

 तयਂ  हो  जाने  (२)  कुछ  देशों  का  समायोजन  हो  जाने  के  बारे  में  निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही है  ।

 पुराने  किले  मं  विस्थापित  व्यक्ति

 Tots.  शो  दी०  do  फार्मा
 :  क्या  पुनर्वास  तथा  wer  संख्यक  कार्य  मंत्री  ७  १९५८

 के  तारांकित प्रदान  संख्या  २०६२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पुराना

 दिल्ली  में  रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  को  किसी  अन्य  स्थान  पर  बसाने  के  बारे  में  प्रौढ़

 क्यो प्रगति हुई  है  ?

 पुनर्वास  उप मंत्रो  (sit: पु०  हों  :
 पुराने  किले  में  विस्थापित  व्यक्तियो ंके  जो

 १२७  परिवार रह  रहे
 थे  उन

 में  से
 कभी  तक  १३७  को

 दूसरे  स्थान
 पर

 बसाया  गया  हैं  ।  १५१

 परिवारों  को  प्लाट  दे  दिये  गये  हैं  रोक  स्थानान्तरण  के  लिये  छः  मास  का  aaa  दिया  गया

 meq  aa  वर्ग  गृह-निर्माण  योजना

 1७४८.  श्री  area  ठाकुर  :  क्या  श्वास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बिताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 PEXY—UE  कौर  REXQ—XY  में  डिवीजन वार  त्रिपुरा  के  कितने  लोगों  ने

 ara  at  गृह-निर्माण योजना  के  श्रन्तगंत  मकान  बनाने  के  लिये ऋण  लिये  ;  कौर

 उन  में  से  कितने  लोग  अनुसूचित  जातियों  तथा  ग्रनुसूचित  श्रादिम
 जातियों  के

 या

 मल  as पो
 में



 ११७८  दाक्रवार, थि  २२  १९५८

 श्रावास  कौर  संभरण  sums द  द  अन्य  (ar  निल
 So  $
 Soਂ  Aral).  शौर  ae

 ara  वर्ग  गृह-निर्माण योजना  त्रिपुरा  में  FeUG—X  में  प्रारम्भ की  गई  थी  ।
 उस  सम्बन्धी

 जानकारी  देंने  वाला एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  ११५]

 कॉोर्तोनगर  बस्ती

 Wwe,
 श्री  नवल प्रभाकर :  क्या  पुनर्वास  तथा  wer  संख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 नजफगढ़  दिल्ली  स्थित  कीतिनगर  बस्ती  में  श्री  तक  कुल  कितने

 प्लाट  बिक  चुके हैँ  ;

 प्लाटों  को  बिक्री  से  कितनी  रादि  प्राप्त  हुई  ;

 इन
 प्लाटों  के

 मालिकों  से  कितनी  राशि  लेनी  बकाया  है  ;

 इस  बस्ती  में  विकास  कार्य  पर  wa  तक  कितना  धन  खर्चे  किया  गया
 है  |  शौर

 पूर्ण  विकास  में  कितनी  राशि  खर्च  होने  का  भ्र नू मान  है
 ?

 पुनर्वास  satay  पु  रा  :  कीर्ति नगर  सब  प्लाट जिन  की  संख्या

 Reece  बेच  दिये  गये  हं  ।

 Lv, 54 0,4¥%o  रुपये  |

 BA, F5,354¥  रुपये  ब्याज  सहित |

 28-2 au  तक  FBRIVAR  रुपये  ७१  नये  पैसे  ।

 (=)  २२,६८,७००  रुपये  |

 दूतावासों  में  श्र  व  ज  वित  जातियों  के  व्यक्तियों  at  नीय  क्ति

 Xo.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  प्रवान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  विभिन्न  देशों के  भारतीय  दूतावासों  में  ग्रनुूसूचित  जातियों  के  कितने  कर्मचारी  काम  कर

 रहे

 प्रत्येक  देश  में  कितने-कितने  कर्मचारी  हें  ;  कौर

 इन  में  से  कितने  अफसर  हैं
 ?

 प्रदान  मं  ती  तथा  वे  देशिक  कार्य  मं  ओ  जवाहरलाल  नीचे  दिये  गये  महीनों

 में  उनकी  कुल  संख्या
 ४७

 है
 ।

 अभी  पांच  मिशनों से  सूचना  wt  वाली है  ;  यह  सूचना  मिलने  पर

 सदन  की  मेज  पर
 रख

 दी  जायेगी

 मूल  अंग्रेजी  में



 वासन
 २  is देस  |  ,\A" 98  Yc  लिखित  उत्तर  Woe

 अनुसूचित  जातियों
 के  अफसरों की  संख्या  इस  प्रकार है

 —

 बर्मा

 श्रीलंका  )

 संयुक्त  गणराज्य

 मलय  लम्पुर

 पोर्ट लुई  )

 पाकिस्तान
 )

 )
 १०

 नेपाल
 )  Re

 सिक्किम

 थाई  केरा

 मुना  टेड  किस्म  )

 Se

 सातत्य

 (*)  Hes  प्रकर

 युनाइटेड  )

 संयुक्त
 गणराज्य

 तय

 कुल

 उत्पादन  केन्द्रों  के  पथ  यी  सभी  fa fa

 ७५१.  को  खुदा वक्त  राय  :  क्या  aiiasr  तथा  उद्ये:ग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  भ्रन्तर्गत  कोई  स्थायी  समिति  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोड़े

 द्वारा  खोले  गये  राज्याश्रमों  में  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  है  ;

 उक्त  स्थायी  समिति  के  अ्रध्यक्ष
 र

 सदस्य  कौन  कौन  हैं
 तथा  उनकी

 क्या
 योग्यतायें

 हैं
 ;

 शौर

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  स्वयं  इस  कार्य  को  नहीं  कर  सकता
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रा  (ar  लाल  बहादुर  शास्त्री  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  faz  परिशिष्ट  २,  अन्य  संख्या  ११६]

 पटन  कीं  aga  निर्वात

 ७-९
 सरदार  जाल  tae

 La  उष्ण

 न्या  चाणक्य  तथा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्ष  में  श्रास्ट्रे लिया  के  साथ  भारतीय  पटसन  उत्पादों
 का

 कितना  व्यार
 हु

 ~—

 aga  अंग्रेजी  में



 Rao  लि  खित  उत्तर  २२  १६५८

 क्या  व्यापार  में  कोई  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  विवरण  सभा-पटल  पर

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ११७]

 ot
 ati

 आस्ट्रेलिया में  सुखे  के  कारण  १९५७  व्यापार कम  gar  ।  आस्ट्रेलिया को  मंडियों

 का  अध्ययन  करने  के  लिये  भारतीय  पटसन  मिल  संघ  शायद  एक  प्रतिनिधिमंडल  भेजे  ।

 जहाजों  में  भारतीय
 प्रलेख ोय

 चलचित्रों  का  प्रदर्शन

 1७५३.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  सुचना  हो  र  प्र  तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  जहाजों  में  भी  भारतीय  प्रलेखीय  चित्र  दिखाये  जाते  हें  ;

 यदि  कह  तों  इस  बारें  में  किन  जहाजों  ने  करार  दिये

 गत  एक  वर्ष  में  विभिन्न  जहाजों  में  कौन-कौन  से  प्रलेखित
 चित्र  दिखाये  गये

 ?

 सुचना श्रार प्रसारण मं त्री प्यार  प्रसारण  मंत्र  :  जी  हां  ।  गरज  हालत

 कारपोरेशन  बम्बई  के  साथ  एक  करार  समुद्री  जहाजों  में  प्रलेखित  चित्र  दिखाने

 के
 बारे  में  किया  गया  है  भारतीय  नौ-सेना के  जहाजों  में  हमारी  फिल्में  भी  दिखाई जाती  हैं  ।

 हालत  कारपोरेशन  कौर  भारतीय  नौ-सेना  के  जहाजों  को  जो  प्रलेखित  चित्र

 दिये  गये हें  उनकी
 दो  सूचियां  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  २,  श्रनुवन्थ  संख्या

 ११८]

 घड़ियों का  आयात

 19५४.  थो  श्रदिरुद्ध  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 जिस  वर्ष  घड़ियों  का  आयात  बन्द  किया  गया  उस  से  पहले  के  वर्ष  में  उनके  पर

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खां  की  गई  ;  रोक

 उसी  प्रविधि  में  घड़ियों  के  आयात  पर  कितना  सीमा  शुल्क
 प्राप्त  किया

 गया  था  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (a t  लाल  बहादुर  शास्त्री ):  १९५७

 के  बाद  घड़ियों  का  आयात  बिल्कुल  रोक  दिया  गया  १९  PENG  में  घड़ियों

 शर  पुर्जों  के  कुल  ३.  ०८  करोड़  रुपये  के  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे
 ।

 सीमा  शुल्क  चौकियों  में  घड़ियों  पर  लिये  गये  आयात  शुल्क
 के  से

 कोई  झ्रांकड़े

 नहीं  रखे  जाते  हूं
 ।

 सीमा  शुल्क  चौकियों  में  घड़ियालों  कौर  पुर्जों  के
 जो  भारतीय

 सीमा  प्रफुल्ल  के  मद  ७८  के  अन्तर्गत  नहीं  प्रां कड़े  रखे  जाते हें  प्रौढ़  उन  पर  १९५६

 से  जून  2eXY  तक  २.७६  करोड़  रुपये  वसूल  किये  गये  थे
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 आसामी  दस्त कारियों  के  लिये  एम्पोरियम

 FOUN.  श्रीमती  मफीदा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे

 कि :

 (#)  क्या  सरकार  को  श्रीराम  सरकार  से  इस  बारे  में  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  कि  श्रीराम

 की  दस्तकारी  ai  हथकरघा  वस्तुओं  के  विक्रय  के  लिये  नई  दिल्ली  के  किसी  उपयुक्त  बाजार  में

 शुक  एम्पोरियम  खोलने  क  हेतु  स्थान  किया  जाये  ;  और

 यदि
 तो

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  उघोग  मंत्री  लाल  बहादुर  sta

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 काम  दिलाऊ  दफ्तर

 श्री  भक्त

 {
 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री २  १९५७  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  ११०६

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 PEYV—U“G  में  इस  बीच  किन-किन  स्थानों  में  काम-दिलाई  दफ्तर  खोले  गये  हैं  ;

 PEYS—YE  में  mer  किन-किन  स्थानों  पर  उन्हें  खोलने  का  निश्चय  किया  गया  है  ;

 और

 wat  के  भोग  में  वर्णित  स्थानों  के  अतिरिक्त  कौर  किन-किन  स्थानों  में  ऐसे

 दफ्तर  खोलने  के  प्रस्ताव  जाये  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  से  जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :

 rrr a  I

 वे  स्थान जहां  नियोजन

 वे  स्थान  जहां  ३-६-४५७  कार्यालय  खोलने  वें  स्थान  जहां  नियोजन

 क्रमांक  राज्यों के  नाम  से  ३१-३-४५८  तक  मंजूरी  दी  जा  चुकी  कार्यालय  खोलने के

 नियोजन  खोले  जा  चुके  शौर  प्रस्तावों पर  विचार  हो

 जहां  Peys—UE  में
 रहा  है

 नये  नियोजन  कार्यालय

 खोलने का  प्रस्ताव  है

 (7)

 ES  SL  SE  SS  LE

 अंध्र  करीमनगर  खाम्मामंथ

 नालगोंडा और

 नागराजन-सागर

 दिव  सागर
 २.  असम  धुबरी

 रोक  डीप

 ३.  बिहार
 झरिया

 मूल  wast  में

 148.
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 पिह  एए

 बम्बई  नासिक

 कोला

 कोयना

 जम्मू ्र  श्रीनगर कौर  जम्मू

 मध्य  प्रदेश

 रतलाम  ॥

 कन्याकुमारी

 गोल्ड फील्ड

 दा वन गिरि

 १०  बेहरमपुर

 पजाब te

 श्र  राजस्थान  पाली  ,  भीलवाड़ा

 श्रे

 बिजनौर  ,

 .

 रिहाइश-बाघ

 क्षेत्र  ौर  पौड़ी

 os  बंगाल

 रानीगंज

 शश  हिमाचल  प्रदेश  चम्बा

 धान  ie

 RE  २०  २

 *
 १६५८-५९  में  नये  नियोजन  कार्यालय  खोलने  के  बार  में  राज्य  सरकारों  के  सुझाव  अभी  as

 बाकी  ह्
 a
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 1७४५७.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  शर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  सतकंता  सैक्शन  में  प्राप्त  होने  वाली  शिकायतों  ak

 अपीलों  का  निबटारा  करने  में  कोई  विलम्ब  होता  है  ;

 यदि  तो  क्या  बकाया  काम  को  पूरा  करने  के  लिये  कोई  विशेष  प्रयत्न  किये
 जा

 रहे  हैं  ?

 निर्माण
 कौर  सम्भरण  मंत्री  - ०  Wo  :

 ऐसा  नहीं  होता

 परन्तु  पेचीदा  मामलों  में  कुछ  विलम्ब  हो  जाता  है  ।

 शिकायतों  शादी  का  शीघ्र  निबटारा  करने  के  लिये  समय-समय पर  यह  कार्यवाही

 की  गई  है  :--

 (१)  इस
 मंत्रालय  से  सम्बद्ध  ्र  इसके  झ्र धीन  कार्यालयों  के  सतकंता  यूनिटों  में

 चोरियों की  संख्या  बढ़ाना  ;

 (२)  निबटारे  के  तरीके  का  लगातार  पुनरावलोकन  करके  जहां  श्राव्य हो  उसे  सरल

 बनाना  जिस  से  काम  जल्दी  हो  सके  ;

 (३)  मंत्रालय  में  पातकी  पदाधिकारियों  की  बैठकों  में  कार्य  के  निबटारे  का  लगातार

 पुनरावलोकन करते  रहना  ।

 संसद्  सदस्यों  के  नौकरों  के  क्वाटर

 1७५८.  को  सुरेन्द्र  नाथ  fzadt  :  क्या  झ्रावास  wie  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसद्  सदस्यों  के  बंगलों  में  नौकरों  के  क्वार्टरों  के  सेहन  में  भंगी  तपनी  झोपड़ियां

 बना  सकते हैं  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  इस  प्रकार  अनधिकृत रूप  से  बनाई  गई  झोपड़ियों  को  हटाने

 के  लिये
 क्या  कार्यवाही करना  चाहती  है  ?

 श्रीवास  श्र  सम्भरण  मंत्री
 क्०  च०  :

 जी  नही ं।

 क्योंकि
 कुछ  एक  उच्च  न्यायालयों  ने  सरकारी  स्थान  )  १९४५०

 को  नियमविरुद्ध  ठहराया है  इसलिये  इस  भ्रनधिकृत रूप  से  बनाये गये  मकान

 शादी को  नहीं  गिरा
 सकती  परन्तु  सरकारी  स्थान  कब्जा  करने  वालों  की  बेदखली )

 ges  जो  संसद्  में  पुरःस्थापित  किया  जा  चुका  अघिनियम  बन  जाने  पर  यह

 कार्यवाही की  जा  सकेगी  ।

 बोलपाड़ा  में  एक  भारतीय  की  हत्या

 1७५६.  श्री  शिवनंजप्पा :  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ३०  g8us  को  भारतीय बस्ती  गोलपाड़ा  में  नौ  पाकिस्तानियों  के  एक  दल

 ने झदयदरफ भ्रली नामक एक भारतीय अरली  नामक  एक  भारतीय  राष्ट्र जन  को  मार  डाला  ;
 ह

 re  अंग्रेजी  में

 2Vigilance  Section.
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 यदि
 तो

 कया  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  से  क्षतिपूर्ति  की  मांग  की  गई  है  ?

 पहचान  मंत्री  तथा  वे
 दैनिक-कार्डे  मंत्री  जवाहरलाल  शौर

 जी
 हां  ।

 एक  पाकिस्तानी  दल  ने  जिस  में  पुलिस  कर्मचारी  कौर  नागरिक  थे  भारतीय  बस्ती  कूच  बिहार ए

 जिले  के  में  प्राधिकृत  प्रवेश  करके  प्रचारक  अरली  को  गोली  मार  दी  श्र  उस  से

 २०  रुपये  छीन  लिये  |

 पश्चिमी
 बंगाल  सरकार  ौर  कराची  में  भारतीय  उच्च  झ्रायोग  ने  पूर्वी  पाकिस्तान

 सरकार  पाकिस्तान  सरकार  के  पास  इसका  कड़ा  विरोध  किया  अर  उन्हें  प्राविधियों  को  दंड

 देने
 और

 मृत  व्यक्ति  के  परिवार  को  पर्याप्त  हर्जाना  देनें  की  मांग  की  है  ।

 अभ्रक  का  निर्यात

 1७६०.  श्री  जगन्नाथ  राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा
 उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ः  EY9 MIT  १९५८  के  पूर्वाध  में  श्रमिक  का  कितना  निर्यात  किया  गया  |

 (a) )  उस  से  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  ara  हुई  ;  कौर

 क्या  सरकार ने  श्रमिक  के  निर्यात को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  योजनायें  बनाई हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शर  १९५७  में

 ¥O4, Re BFsde Wan fH ea हंड्रडवेट  भरक  जिसका  मूल्य  ६८  करोड़  रुपये  कौर  जनवरी  से  जून  ,  ges  तक

 २,३७,८८८  हूंड्रडवेट  भ्रामक  का  निर्यात  किया  गया  जिसका  मूल्य  ५  ५३  करोड़  रुपये  था  |

 शतक  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  नियुक्त  गये  निर्यात  संवर्धन

 परिषद्  ने  ये  मुख्य  उपाय  किये  हैं  ——

 (१)  awa  निर्यात  करने  वालों  के  लिये  लक्ष्य  निर्धारित  करना  श्र  निर्यात  data

 योजना  के  भ्रन्तगंत  इन  लक्ष्यों  की  पूर्ति  के  लिये  आवश्यक  प्रेरणा  देना  ।

 T  r  ह
 (२)  विदेशी  मंडियों  का  सर्वेक्षण  करके  ,  व्यापार  प्रतिनिधि  दीकि  ण  भेज  कर  ई

 नियों  में  भाग  ले  प्रचार  की  व्यवस्था  करके  नये  खरीदारों  के  लिये  निर्यात

 करना  ।

 (३)  नये  ग्राहकों के  लिये  निर्यात  बढ़ाना  |

 (४)  अभ्रक  पर  अभ्रक  उत्पादों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  अ्र्थोपाय  ढूंढ़ना  |

 (५)  निर्यात  करने  से  ga  wae  तैयार  करने के  लिये  उपाय  बताना  जिस  से  उसका

 अधिक  मूल्य  प्राप्त हो  ;

 (६)  जहाजों में  लादने  से  पहले  wae  का  निरीक्षण करने  की  एक  वस्तुत  योजना

 तैयार  करना  |

 मूल  ast
 में
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 नम्बर  चरखे

 1७६१.  श्री  जाघव  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कुल  कितने  भ्रमर  चरखे  प्रयोग  में  लाये जा  रहे  हैं  ;  अर

 १९५७-५८  में  उन
 से

 कितना  धागा  तैयार  किया  गया  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  लगभग

 २५४  लाख  पौंड  ।

 कोयला  खानें

 1७६२.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  वर्ष  १९४५७  में  कोयला  १९४५७  के  विनियम  २६  (१)  के  अन्तर्गत कोयला  खानों
 में

 कितने
 खनन  सरदारों  att

 शाह  फायररोਂ
 को  aaa  किया

 नौकरी  से

 निकाला
 गया  उन  के  खिलाफ  श्रनुदासन  सम्बन्धी  कार्यवाही  की  गई

 ?

 टीम  उपमंत्री  ates  2exo  में  €०  सरदारों  शौर  ११  काट  फायररों

 के  प्रमाणपत्र  थि  किये  गये  और  ३  सरदारों  कौर  एक  दास  फायरर  के  प्रमाणपत्र  समाप्त  कर

 दिये  गये
 ।

 कोयला  खान  विनियमों  के  विनियम  २६१)  के  प्रश्नगत  के
 खिलाफ

 कार्यवाही  करने  का  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  १२  के  अंतगर्त  ्रोवरमेन' को को  ait

 प्रमाणपत्र  देना  प्रभी  आरम्भ  नहीं  है  |

 भ्रन्तररष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 1७६३.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  श्रम  र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  बागान  श्रमिकों  की  सेवा  की  शर्तों  के
 बारे

 में

 एक  प्रथा  झर  एक  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखेगी
 ?

 fara  उपमंत्री
 आबिद  १९५८  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 के  ४२वें सत्र  में  ।

 जी  यथा  समय  ।

 नागा

 1७६४.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 SUS

 और  १९५८  में  श्री  तक  नागाओं  से  कितने  शस्त्र  और  गोला  बारूद  प्राप्त  हुआ  है  ?

 frat  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |
 दिखाये

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध
 संख्या

 228]

 मूल  मं प्रे जी  में
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 भारत  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  विदेशी  वे  मानिक

 1७६५.  सरदार  इकबाल  क्या  प्रधान  मंत्री  २६  g&us  के
 तारांकित  संख्या

 १२१७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक देश  के  कितने  छात्र  भारतीय

 अणु  शक्ति  केन्द्र  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करेंगे  ?

 fra  मंत्री  तथा  वैदेशिक-करायें  मंत्री  जवाहरलाल  :  ay  शक्ति

 ट्राम्दे  में  इस  समय  कोई  विदेशी  छात्र  प्रशिक्षण  प्राप्त  नहीं  कर  रहा  हैं  ।

 राष्ट्रमंडल  प्रसारण  सम्मेलन

 1७६६.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  सुचनाश्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राष्ट्रमंडल  प्रसारण  सम्मेलन  भारत  में  होगा  ;  झर

 यदि  तो  कब  कौर  कहां
 ?

 1  सुचना प्रो  प्रसारण  मंत्री
 :  .  आगामी  राष्ट्रमंडल  प्रसारण

 सम्मेलन  भारत  में  १९४९ में  हो  रहा  है  ।

 टेक्नीकल  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1७६७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  श्रम  शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  PEYV-YY,  १९५६-५७  शौर  2EYO-¥S  में  पंजाब  में  कितने  vie  किन-किन  स्थानों  पर

 टैक्नीकल  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गये  और  PeyYs-NE  में  कितने  खोले  जाने  वाले  हैं
 ?

 लिम

 उपमंत्री  आबिद  :  जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :

 न

 उन  स्थानों  की  संख्या  उन  स्थानों  के  नाम

 जहां  टैक्नीकल  प्रशिक्षण  जहां

 केन्द्र  खोले  गये  अथवा
 प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले

 खोलने  का  विचार है  गये
 खोलने

 ने
 का

 विचार है

 PEYW-“Y  कोई  नहीं  कोई  नहीं

 ZEUR-KY  |  नग

 PEYO-US  २  लुधियाना  श्र

 अम्बाला  |

 PEYG-VE  क  क्योंकि  प्रशिक्षण  केद्रों  का  प्रशासनिक  नियंत्रण

 राज्य  सरकारों  के  अधीन  है  इसलिये  इस
 अ्रवस्था में  यह  बताना  सम्भव  नहीं  कि

 PEYUG-KYE  में  कौन  से  केन्द्र  खोले  जायेंगे  |
 $$$

 tat  अंग्रेजी  में
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 प्राण  ब  ज  =) डिज्नी  ल  पू र

 |
 1७६८.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 Raye  में  wa  तक  कितने  डीजल  टक  बनाये  गये  हैं  ;  शौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 जा  रही
 है  !

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  १६४८  के  पहले  के  छः

 मास  में  ३५१८  डीज़ल  ट्रक  बनाये  गये  हैं  ।

 जहां  कहीं  झ्रावश्यक  है  ate  वर्तमान  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई
 को

 सामने  रखते  हुए

 सम्भव  समझा  गया  है  वहां  ट्रकों  के  निर्माण  की  क्षमता  बढ़ाई  जा  रही  है

 पंजाब  में  हथकरघा  उद्योग

 TORE.  सरदार  इकबाल  सिंह :

 श्री  दलजीत  सिह  :

 वाणिज्य  बयां  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५८-५६  में  अरब  तक  पंजाब  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  कितनी  als

 क  की  गई  है  ;  ak

 किन  मदों  पर  ख़र्च  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (at  लाल  बहादुर  :  २२,८३२"७३  रुपये  ॥

 एक  विवरण  सभा-पिलर  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या

 २२०]

 चो  यू  पर्वतारोहण

 1७७०.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  चो  यू  पर्वतारोहण  दल  ने  हिमालय  के  बहुत  से  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया
 कौर

 यदि at,  तो  सर्वेक्षण का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिधान  मंत्रो  तथा
 बे

 दैनिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल  :  चो  यू  पर्वतारोहण

 का  उद्देश्य कोई  सर्वेक्षण  करना  नहीं था  फिर  भी  प्राणि  ak  वनस्पति  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  के  एक-एक

 प्राधिकारी इस  में  गये  थे  कौर  काठमांडू  से  नमचे  बाज़ार  तक  नौ  इंजा  कोसी  भर

 we  कोसी  में  वे  अनुसन्धान  करते  चले  गये  ।

 कठिन  से  नीचे  बाजार  तक  रास्ते  के  साथ-साथ  प्राणि
 झर

 वनस्पति  सम्बन्धी

 अनुसन्धान  ३,०००  फूट  १२,०००  फूट  की  ऊंचाई  के  बीच  gar  जहां

 सब-टेम्पलेट  *सब-्राल्पाइनਂ  प्रदेशों  में  पाये  जाने  वाले  पशु  पक्षी  श्र  वनस्पतियों  का

 सम्मान  किया  गया  |  इंजा  भूटे  कोसी  भर  उस  कोसी  में  १२,०००  कौर  2,000  के
 2]

 मूल  wash  में

 ‘Cho  Oyu  Expedition,
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 बीच  झाल्पाइन  उपज  का  अनुसन्धान  किया  गया
 |  ६००  किस्मों के  ४,०००  पौधों  के  ५४३

 पक्षियों
 के

 नमूने  एकत्र  किये  गये
 ।

 एकत्र  की  गई  सामग्री  को  तैयार  कर  के  उस
 का

 परीक्षण  किया

 जा  रहा  है
 प्रो

 यभासमय  एक  विस्तृत  ब्योरा  तैयार  किया  जायेगा
 ।

 लौह  वयस्क  का  निर्वात

 1७७१.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 eee  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  are  इंडिया  लिमिटेड  ने  १  ae Gs)  से

 ३१  ENE  तक  कितना  लौह  वयस्क  निर्यात  करने  का  वायदा  किया  है  ;  अर

 कितना  निर्यात  हो  चुका  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १९  XR  लाख  टन

 १४  १९४५८  तक  I 4R  लाख  टन  ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1७७२.  श्री
 ले०

 शअचौ ०  fag  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  उद्योगों  को  राजकीय  सहायता  भ्रधिनियम  के  अंतगर्त  १९५८-५६  में  केन्द्रीय  सरकार

 ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  सहायता  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि  झ्रावंटित  की  ;  atk

 wa  तक  कितनी  राठी  बांटी  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  कौर  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  २,  श्रनूबन्घ  संख्या  १२१]

 सीमा  पर  गोली  वर्षा

 श्रीधर  :

 श्री  स०  रा०  मुनि स्वामी  :
 1७७३

 श्री  रघुनाथ  सिह  :

 क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान सेना  पुलिस  ने  २०/२१  PENS  को  श्रीनगर

 डिवीज़न  में  चरहान  स्थान  पर  भारतीय  पुलिस  पर  गोली  चलाई  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति घायल  हुए  कोई  ;  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही

 की  ?

 पं प्र चान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल  :  जी  हां  ।  २१

 १९५८  की  रात  को  काश्मीर  के  उस  भाग  में  से  जो  पाकिस्तान  के  कब्जे  में  है  सशस्त्र  व्यक्तियों  के

 एक  दल  ने  युद्ध-विराम  सीमा  को  पार  कर  के  चरहान  में  हमारी  पुलिस  पर  बिना  किसी  कारण  गोली

 चलाई  |
 ब्

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कोई  नहीं  ।

 च

 संयुक्त  राष्ट्र  पर्यवेक्षक  दल  के  पास  शिकायत भेज  दी  गई  है  ।

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्ति

 1७७४.  श्री  दीदार  देब  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अरल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 गत  दो  वर्ष  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  प्राथमिक  पुनर्वास
 की  कितनी  योजनायें  स्वीकृत  कीं  ;

 इन  योजनाओं  के  लिय  कुल  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  ;

 कितनी  योजनायें  स्वीकृत  तो  हुई  परन्तु  कार्यान्वित  नहीं  की  गईं  ;

 कितनी  योजनायें  ऐसी  हैं  जो  प्रभी  स्वीकृत  तो  नहीं  हुई  परन्तु  त्रिपुरा  प्रतान  ने

 उन  की  सिफारिश  कर  दी  है  ;  at

 स्वीकृत  योजनाओं  को  कार्यान्वित  न  करने  कौर  सिफारिश  की  गई  योजनाकारों  को

 स्वीकृत  न  करने  का  क्या  कारण  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  पू०  ao  से  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही

 है  शौर  उपलब्ध  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 त्रिपुरा  में  शिक्षित  बेरोजगार

 1७७५,  श्री  दीदार  देब  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  काम  fears  दफ्तर  में  पंजीबद्ध  शिक्षि  त  तथा  अर्द्ध  शिक्षित  बे

 की  संख्या  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही है  ;

 यदि  at,  तो  उन्हें  रोज़गार  दिलाने  के  कौन  से  नये  साधन  ढूंडे  जा  रहे  हें  ?

 paar  उप मंत्रो  आबिद  :  शग रता ला
 में  काम

 दिलाऊ  दफ्तर  के  चालू

 रजिस्टर में  शिक्षित  व्यक्तियों  पास
 wit  इस  से

 की  संख्या  जो  REY  में  Ase

 थी  जून  Reus  में  ७२०  हो  गई  |  ग्रद्वंशिक्षित  लोगों  के  wins  उपलब्ध  नहीं  हूँ  ।

 आशा  है  कि  wa  व्यवस्था  का  विकास  होते  पर  इन्हें  नौकरी  मिल  जायेगी  |

 दिल्ली  में  भूमि

 1७७६.  श्री  जाघव  :  कया  योजना  मंत्री  ७  १९५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३४०२

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Pau  के  पश्चात्  कितने  कृषकों  ने  स्वेच्छा  से

 अपनी भूमि  दे  दी  ?

 योजना  उपमंत्री  दया०  न०  :  कृषकों  ने  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  अपनी  इच्छा

 से  भूमि  को  उनके  मालिकों  के  हवाले  कर
 दिया

 ग्राम्य  क्षेत्र  जिन  पर  दिल्ली  भूमि  सुधार  अघिनियम  लागू  होता  है  ;  ौर

 नगरीय  क्षेत्र  जहां  भूमि  सुधार
 विनियम  लागू

 नहीं  होता  ।
 _

 मूर  प्रंग्रेजी
 में
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 दिल्ली  भूमि  सुधार  अ्रधिनियम  २०  १९४५४  को  लागू  हुजरा  ।  २४  १९५५

 ६  PENS  के  बीच  ७६  कृषकों ने  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  २३४  एकड़  कमी  लौटाई  |  यह  वह  अवधि

 है  जब  कि  दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  को  उच्च  न्यायालय  के  रादेश  द्वारा  रोक  लिया  गया  था
 |

 भूमिका  भ्र धि कार  देते  समय  अधिनियम  के  लाग  होने  के  बाद  लौटाई  गई  भूमि  का  ख्याल  नहीं

 किया  जाता  क्योंकि  वे  अधिकार  PEYRANY H के  राजस्व  रिका  को  देखते हुए  दिये  जाते हूं
 ।  दस

 प्रकार  उन  कृषकों  जिन्हो ंने  अधिनियम के  लाग  होने  के  बाद  अ्रपनी  जमीनें  लौटाइये  उन्हें  भूमि

 सुधार  अधिनियम  के  अधीन  भूमिका  घोषित  किया  जा  रहा  है  |

 नगरीय  क्षेत्रों  में  जहां  दिल्लो  भूमि  सुधार  ग्र घि नियम  लागू  नहीं  होता  २०  १९६५४

 से  ZEYV-KS  की  रब्बी  फसल  तक  १२१  कृषको ंने  ११८  एकड़  भूमि  लौटाई  थी  |

 बन्दोबस्त  श्रमिकों  का  सम्मेलन

 foes  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  भाग  के  बन्दोबस्त  ग्रा युक्त ों  का  श्रीनगर  में  कोई  सम्मेलन  था

 र

 इस  सम्मेलन  में  क्या  निणंय  हुए  हैं
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  प०  ao  :  सम्मेलन  विविध  समस्याओं पर  विभागीय  बन्दो

 बस्त  aaa  की  राय  जानने  के  लिये  किया  गया  था  ।  सरकार  विभागीय  बन्दोबस्त  आयुक्तों

 द्वारा  व्यक्त  fea  गये  दृष्टिकोणों  पर  विचार कर  रही  है  कौर इस  के  बाद  ही  संबंघित  fafa

 का  निर्णय  करेगी  |

 भारत-बाक  करार

 pes
 ८.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिये  विभाजन  के  yt  भू  ग्रेन  अधिनियम  के  अधीन

 की  गई  भूमि  के  सम्बन्ध  में  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  कोई  करार  gat  है  ;

 इस  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हूं  ;  शौर

 इस  करार  को  श्रपनानें  के  लिय  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 उपमंत्री  पु०  दो
 ०  श्र  सरकारी  प्रयोजनों  के

 लिये  विभाजन  के  पूर्व  भू  परजन  अधिनियम  के  अधीन  अर्जित  की  गई  भूमि  के  सम्बन्ध में  कोई

 करार  से  नहीं  gar  ।  फिर  भी  दोनों  सरकारों  ने  यह  तय  कर  लिया  था  कि  भ  अरजन  अधिनियम

 के  aT TFT  विभाजन  के  ro  अजित

 की

 गई  भूमि  के  दावे  aI wrr  वे  दावे
 जिन  का  प्रतिकर  निर्धारित

 हो  चुका है
 तथा  वास्तव  में  राजकोषों  में  जमा  कर  दिया  गया  उन  ४४ राजस्व  निक्षेप  के  दावों

 के  समान
 ही
 कार्यान्वित होंगे

 जो  १५  Qeyuy
 के

 प्रेस  नोट  की  शर्तों
 के  अनुसार  दोनों  देशों  में

 स्थापित  किय  गये  दावा-संगठनो ंके  दवारा  तय
 किये

 जाते हूँ  ।  फिर
 यदि

 किसी  विशेष  मामले में
 rr ee,

 मूल  अंग्रेजी
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 श्रमिक  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  उसे  निर्धारण  के  बाद  राजकोष  में  नहीं  चुकाया  गया  तो  इस

 प्रकार  के  दावे  को  तय  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 उपाय  क्त  व्यवस्था  के  गुरसरण  केन्द्रीय  दावा  संगठन  को  भारतीय

 जनों  के  लगभग  ६  लाख  रू  पये  मूल्य  वाले
 ८०  दावे  प्राप्त  हू ब्रीर वे  सत्या  पन  तथा  दुकान

 कार  देने  के  लिये  पाकिस्तान  को  भेज  दिये  गए  हैं  ।  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  से  पाकिस्तानी

 जनो ंके  १.३४  लाख  रुपयों  की  कीमत  के  ४२  दावे  प्राप्त हुए  हं  प्रौढ़  उन  का  सत्यापन किया

 जा  रहा  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  कपास  सलाहकार  समिति

 1७७९.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  हाल  ही  में  लन्दन  में  हु  ई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  कपास  सलाहकार  समिति  की  बठक  मे  भारत

 के  प्रतिनिधि  गय  प

 a
 यदि  गय  तो  भारत  की  कौर  से  जो  व्यक्ति  बैठक  में  उपस्थित  थे  उन  के  क्या  नाम

 ह
 ?

 क्या  भारतीय  दल  में  किसी  ने  कपास  उत्पादकों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  किया  था  ;

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  तब  से  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  कपास  सलाहकार  समिति  की  रिपो  मिली

 है  ;  att

 यदि  मिली  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या हू
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ह

 भारत  के  लन्दन  स्थित  उच्च  आयोग  में  प्रथम  )  श्री  एस०

 इस  बैठक  में  भारत  के  प्रतिनिधि  थे  ।

 ate  भारत  के  प्रतिनिधि  श्री  एस०  कष्णमूत्ति  को  कपास  उत्पादकों  के  हितों

 सहित  ,  कपासਂ  सम्बन्धी  सभी  बातों  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  प्रतिनियुक्त  किया  गया  था  परन्तु

 aera  में  कपास  उत्पादकों  पर  प्रभाव  डालने  वाले  किसी  महत्व  के  प्रश्न  पर  बठक  में  चर्चा  नहीं

 हुई ।

 जी  हां  ॥
 3 a

 प्राप्त  जानकारी  देने  वाला  एक  नोट  संलग्न है
 ।  दिखाये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  १२२)

 काज  का  निर्यात

 1७८०.
 सरदार  इकबाल  fag

 :
 क्या  वाणिज्य  तथा

 उद्योग
 मंत्री  तारीख  ३१  १९५८

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १८१७  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  पिछने  तीन

 सालों  में  दूसरे  देशों

 को

 भें  जे  गये
 नू  की  मात्रा  और  कीमत

 कितनी cr ट
 Coy

 1  मूल  ०७५ प्रंग्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  सन्  guy,  FeuE,  १९५७

 पौर  जनवरी  से  अप्रैल
 तक

 की  अवधि
 में

 प्रत्येक
 देश

 को  भेजे  गय  काजू की  पत्रा  और  की  मत  बतलाने

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है
 ।  परिदिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  १२३].

 उड़ीसा  राज्य  को  योजना

 श्री  पाणिप्रही  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय

 योजना  के  दोष  वर्षों  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  ने  वित्तीय  संसाधनों का  प्राक्कलन  भेजा  है  ?

 उपमंत्री  दया
 ०

 नं  ०  :  प्राक्कलन  की  योजना-झायोग  परीक्षा

 कर  रहा है  ।

 नंगल  फर्टोलाइजसं  एण्ड  केमिकल्स  )  लिमिटेड

 1७८२८  श्री  दलजीत  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित

 बातें  दीनी  वाला  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 नंगल  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल  )  लिमिटेड  में  प्रविधिक  तथा

 अधीक्षण  पटों  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  से  कितने  कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  सेवा  की  नियमित  पदाली  के  हैं  ?

 कितने  गर  सरकारी  क्षेत्र  से

 इनमें  अलग  अ्रलग  प्रत्येक  पदाली  में  कितने  निष्कासित  व्यक्ति  तथा  अनुसूचित

 जातियों  के  लोग हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  १२४]:

 रूस  कौर  चीन में  भारतीय  चलचित्र

 1७८३.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  भारतीय  चलचित्र  रूस  चीन  में  लोकप्रिय  ौर

 यदि  PEXV-AS  में  रूस  कौर  चीन  को  निर्यात  किये  गये  चर्लाचत्रों  के

 नाम ट्रे  ?

 और  प्रसारण  मंत्री  हां  ।

 चूंकि  सिनेमाटोग्राफ  चलचित्रों  के  आयात  शौर  निर्यात  के  ates  फुटों  में  रखे

 जाते  हैं
 और

 उनके  नाम  और  नम्बर  नहीं  लिखे  जाते  अतएव  किसी  विद्वेष  अवधि  में  किसी

 विशेष

 देश को  निर्यात  किये  गये  चलचित्रों  का  नाम  बताना  संभव  नहीं है  ।  परन्तु  सन्  १९५७-५८  में

 सोवियत  रूस  को  {,RE,c00
 फुट

 और  चीन  को  ८२,०००  Fe  बने  हुए
 चलचित्र  भेजे

 गये  हैं
 |

 अनरस

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।

 1Oustees,
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 अम्बर  चर्खा

 श्री  rec  ator ॥  कल  नाता Tus.  fag:  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 सन्  9eye-Us F fafra teat F में  विभिन्न  केन्द्रों  में  कितने  अ्रम्बर  चर्खे  तैयार  किये  गये

 स  भ्र वधि  में  कितने  भ्रमर  चख  वितरित  किये  गये

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  R84,  ५२  ।

 €८,द४९  |

 घड़ियों  का  आयात ध  ि  दर्द

 अमनजोत  fas  क्या  वाणिज्य  तथा  zany
 1७८५.  श्री  दल  ब  यह  -  उच्चा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 rad

 पिछले  चार  वर्षों  में  घड़ियों  के  आयात  की  अनुज्ञप्ति  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  मानदंड

 रहा  है

 सन्  PEYO-NS  में  कितने  पक्षों  को  घड़ियों  के  आयात के  लिये  अनुज्ञप्ति  दी  गई

 कौर

 उनमें  से  कितने  लोग  नये  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लालबहादुर  शास्त्रो )  भारतीय  व्यापार  faa  a

 अनुसूची के  क्रम  संख्या  ३०८ (ग)/४  के  म्रधीन  घड़ियों  के  area  की  उदार  अनुज्ञप्ति  योजना  के

 अन्तर्गत  जनवरी-जन  PEUX  से  जनवरी  तक  प्रसिद्ध  आयातकर्ताश्रों  को  केवल  Yo  प्रतिशत

 सामान्य  तथा  १००  प्रतिशत  सुलभ  कोटा  के  पर  घड़ियों  का  आयात  करने  दिया  गया  था  ।

 जनवरी-जून  १९४५७  की  अवधि  में  कोटा  कम  करके  २४  प्रतिशत  सामान्य  झ्र  ५०  प्रतिशत  सुलभ

 कर  दिया  गया  |  जुलाई-सितम्बर  १९५७  से  घड़ियों  का  mata  पूर्णतः  बन्द  कर  दिया

 गया है  ।

 |  )  जिन  पक्षों  को  इस  watt  में  आयात  अनुज्ञप्ति  पत्र  दिये  गये  थे  उनकी  संख्या  उपलब्ध

 नहीं
 हैं  क्योंकि  प्रनूज्ञप्ति  के  अकड़  व्यक्तिगत  श्रनुज्ञाप्त  पत्रों  के  अ्रनुसार  रखे  जाते  हैं  कौर

 पक्षों  के  अ्रतुसार  नहीं  रखे  जाते  ।  फिर  PERG-US  १९४५७  से  मार्चे  gaya)

 तक  की  अवधि  में  घड़ियों  के  आयात  के  दिये  गये  अनुज्ञप्ति  पत्रों  की  सरूर या  ६९४ है  ।

 इनमें  से  नई  want  गाडियों  की  संख्या  केवल ४  है  ।

 छोटे  प्लावन  के  उद्योग

 19८६.  को  दल जोत  सिह  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 अभी  तक  पंजाब  सरकार  ने  सन्  PEUG-YE  की  maf में  अपने  छोटे  अपमान  के

 उद्योगों  की  जरूरतों  के  लिये  इस्पात  की  कितनी  मात्रा  मांगी  at

 इस
 प्रविधि  के  लिये  wat  से  आ्रावंटित  इस्पात  की  मात्रा  कितनी  है

 ?

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 1  वाणिज्य  उद्योग  सूत्रों  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :

 (१)  से  जून  ge ys)  पहली  तिमाही  में  .  १८,०००  टन

 PAX, RR (२)  से  सितम्बर  १९४५८)  दूसरी  तिमाही  में

 (१)  से  जून  geys)  पहली  तिमाही  में
 *

 ३,रे€२  टन

 (२)  से  सितम्बर  १९४५८)  दूसरी  तिमाही  में
 **

 Gv  टन  ॥

 श्रमिक  संस्थायें

 fess.  wt  दलजीत  सिंह  :  व्या  श्रम  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  यह  बताने  की

 कूफ़ा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  में  कोई  श्रमिक  सहकारी  संस्थायें हैं  ।

 यदि  एसी  श्रमिक  deal  के  बया  नाम  हैं  जिन्हें  oa  तक  wa  सहायता  दी

 गई  है
 ;

 उनके  द्वारा  wa  तक  किये  गये  कार्य  का  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 pars  उप मंत्रो  आबिद  दो  वन  श्रमिक  सहकारी  संस्थायें  हैं  ।

 (१)  मुहुरीपुर  वन  श्रमिक  सहकारी  संस्था

 (२)  गार्गी  वन  श्रमिक  सहकारी  समिति ।

 ये  सहकारी  संस्थायें  फरवरी  सन्  Reus  में  ही  बनी  हैं  ake  पंजीबद्ध हुई  हैं  ।  वे if

 निम्नलिखित  कार्य  करेंगी  —toe

 उत्पादों  कौर  निकालना  तथा  उन्हें  तैयार  उनके  संग्रह  की  व्यवस्था

 करना  अवस्यकता होने  पर  उनकी  बिक्री  की  व्यवस्था करना  है  तथा

 ठेके  पर  बागान  लगवाना  तथा  जंगली  सड़कों  के  निर्माण  में  सहायता  करना  है  ह

 जहां  तक  किये  गये  वास्तविक  कार्य  का  सम्बन्ध  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बांध  परियोजनाओं  पर  चलचित्र

 1७८८.  श्री  दलजीत सिंह
 :

 क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  जो  बांध  परियोजनायें  चल  रही  क्या  उनसे  सम्बन्धित  कुछ  चलचित्र  तैयार

 किये  गये  wit

 यदि  किये  गये  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  कौर  सिंचाई  atk  विद्युत

 परियोजनाओं  सम्बन्धी  पहिले  तैयार  हो  चुके  चलचित्रों  तथा  आजकल  बन  रहे  चलचित्रों  की  एक

 aa  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है
 ।  परिशिष्ट  २,  म्रनुवन्ध

 संख्या  १२५]
 ।

 का

 मूल  waist  में

 *ौौद्योगिक  बस्तियों  में  इमारतें  बनाने  के  लिये  ७५  टन  शामिल  है  ।

 नशय्रौद्योगिक  बस्तियों  में  इमारतें  बनाने  के  लिए  ४७  टन  शामिल  हैं  ।



 २२  gays  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  22R¥

 इंगलैंड  से  mata  fea  गये  चलचित्र

 19८८.  भी  दल जोत  ति  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  वर्षों  में

 इंग्लैंड

 से  भारत में  कितने  चलचित्र किये  गये

 इसी  अवधि  में  इंग्लैंड  को  कितने
 चलचित्र

 निर्यात  किये  गये  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  अर

 ग्राफिक  चलचित्र  चाहे  बने  हुए  हों  अथवा  संख्या  में  नहीं  दर्शाये  जाते  बल्कि  फुटों  में

 wae  जाते  ft  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  संयुक्त  राज्य  ब्रिटेन से  प्रौढ़  उसको

 निर्यात  किये  गये  हुए  )  चलचित्रों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  १२६]  ।  जनवरी  १९५७  जब  से  नया  वाणिज्य  वर्गीकरण

 लागू  हो  गया  इन  चलचित्रों  के  निर्यात  ais  wert  प्रति  दिखाये गये  हैं
 ।  इसलिये इस  तारीख

 के  पहिले  के  चलचित्रों  के  निर्यात  के  oles  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 लका

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 श्रम जोव ों  पत्रकार  का  नियम

 TAR  शर
 रोजगार

 तथा  योजना  मंत्री  मैं  प्र घि सूचना  संख्या जी  ०  एस०  कार
 ०:

 ५७२,  दिनांक ४  2e4uc H Hrd में  प्रकाशित  ५७२  श्रमजीवी  पत्रकार  दरों  का  निर्धारण

 १९५८  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  ave/ys]

 अशोक  होटल  लिमिटेड  का  दूसरा  विधिक  प्रतिवेदन

 श्रीवास  तथा  संभरण  मंत्री  क०  :
 मैं  समवाय  १९५६

 की  धारा  ६३९  की  उपधारा  (१)  के  अन्तर्गत  ३०  १९५७  को  समाप्त होने  वाले

 वर्ष
 के

 लिये  site  होटल  लिमिटेड
 के  दूसरे  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखा  परीक्षित लेखे

 एक  प्रति  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टो०  cvy/ys]

 प्रफुल्ल  आयोग  का  प्रतिवेदन

 मंत्री  मनु भाई  :  मे  प्रफुल्ल  आयोग  १९५१  की

 घारा
 १६

 की  उपधारा  (२)  के  अर्न्तगत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूँ  ——

 )
 पैरा-अ्रमीनेसैलीसिलिक  अम्ल  उद्योग  को  संरक्षण  श्र  /  अथवा  सहायता  देने  के

 सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  mat  का  प्रतिवेदन  (ays)  |

 (at)  सरकारी  संकल्प  संख्या  २(२)-टठी०  श्रार०/४५८  दिनांक  २०  १९४५८  |

 $$$
 में  रखी  गयो  देखिये

 seat
 एल०  हों  ८४६/५८]

 मूल  wast  में



 LER  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  (data)  विधेयक  २२  VES

 सभा  का  काय

 मंत्री  सत्य  नारायण  are  की  भ्र नुम ति  से  मैं  यह  सूचना

 देता हूं  कि  २५  Peas  को  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया

 जायेंगी  १

 (  9
 )  राज  की  कार्य  सूचना  में  से  बचे  हुए  किसी  मद  पर  विचार  |

 (२)  चीनी  निर्यात  संवर्धन  ges  को  नामंजूर  किये  जानें  के  बारे  में  श्री

 ब्रज राज सिह  का  संकल्प

 (३)  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  उन  का  पारित  करना

 चीनी  निर्यात  संबद्ध  विधेयक  Feu  ;

 व्यापार
 र

 तथा  पण्य  चिन्ह  2&4,  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 म

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  Ra,  प्रवर  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  ;

 औद्योगिक  विवाद  समवाय )  विनिमय  संशाधन  FeAG  |

 (¥)
 श्री

 अ्रदयोक  मेहता  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  जानें  वाले  एक  प्रस्ताव

 पर  २७  को  ३  बजे  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों  सम्बन्धी  चौधरी

 समिति  के  प्रतिवेदन  तथा  तत्सम्बन्धी  सरकारी  संकल्प  पर  विचार  |

 ee  ctype

 बनारस  हिन्दू
 विश्वविद्यालय  विधेयक

 प्रबल  समिति  के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  का  समय  बढ़ाया  जाना

 हुक्म  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  १९४५८  सम्बन्धी  प्रवर  समिति

 के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  नियत  समय  २७  Reus  तक  बढ़ा

 दिया  जायें  2.0

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  मुझे  पंडित  गोविन्द  मालवीय  के  एक  संशोधन

 की  प्रति  अभी  मिली  है  ।  इसमें  उन्होंने  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  की  तिथि  १४५  सितम्बर तक  बढ़ाने

 a  समिति  को  स्थिति  की  जानकारी  के  लिए  विश्वविद्यालय  जाने  ak  wea  संबंधित  सूचना

 प्राप्त  करने  के  लिये  निदेश  देने  को  कहा  है  पर  समिति  का  काम  लगभग  समाप्त  हो  गया है

 झर  समय  की  श्रावव्यकता  नहीं  है  ।

 गोबिन्द  मालवीय
 :

 मेरा  संशोधन  तो  समिति  के  कार्य  को

 बनाने के  लिये  है  ।

 उर  ala श्र  द  ज
 अध्यक्ष  महोदय  जहां  तक  तिथि  बढ़ाने  का  ret  है  नियमानुकूल  है  ।  पर  संशोधन

 का  दोष  भाग  नियमानुसार  नहीं  है
 ।

 अतः  यदि  माननीय
 सदस्य

 कहें
 तो  तिथि  बढ़ाने  की  बात  मतदान

 के  लिये  रख  दी  जाये  ।



 २२  १९  Ys  श्रमजीवी  पत्रकार  दरों  का  निर्धारण )  विधेयक  grey

 परिवार  पर  समिति  को  अब  अ्रधिक  समय  की  भ्रावइ्यकता  नहीं  है  ।

 पिया  महोदय  :  जब  समिति  शर  अधिक  समय  नहीं  चाहती  तो  क्या  लाभ  ।  फिर  भी  यदि

 माननीय  सदस्य  चाहें  तो  तिथि  बढ़ाने  की  बात  मतदान  के  लिये  रख  दी  जाये  ।  माननीय सदस्य  समिति

 को  लिखें तो  ज्यादा  wear हो

 पंडित  lifarz  सा लव ोय  :  मैं  समिति  को  सुझाव  दूगा  |

 महोदय  :  यह  है  :

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  १९५८  संबंधी  प्रवर  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  नियत  समय  २७  LEYS  तक  बढ़ा  दिया

 जाये  क्

 स्राव  स्रोत  zat  ।

 मनीपुर
 और

 त्रिपुरा  का  विधेयक

 कजा  To  झा०  :  श्री  हरजीत  प्रसाद  जैन  की  कौर  से  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  मनीपुर  ate  त्रिपुरा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रचलित  कुछ  विधियों  के  निरसन  का  उत्तर

 करनें  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।

 पसायत  मजीद :
 प्रदान  यह  है  :

 मनीपुर  एअर  त्रिपुरा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  प्रचलित  कुछ  विधियों  के  निरसन  का

 ari  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये
 1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  |

 To  To  झा०  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 oe  ee  re

 श्रमजीवी  पत्रकार  दरों  का  )

 tueqa  सहोदर  :  अब  सभा  १८  १९५८  को  श्री  आबिद  अली
 द्वारा  प्रस्तुत  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  विचार  करेगी  ;  :

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  बारे  में  वेतन  दरों  के  निर्वारण  तथा  तत्सम्बन्धी  मामलों  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ी

 श्री  atta  अरली  अपना  भाषण  जारी  करें  ।

 धज  उप  पसो  (  थो  श्रावित  :  उस  दिन  विधेयक  को  मैं  ने  पुरःस्थापित  किया
 था  aa

 श्री  नन्दा  विधेयक  पर  बोलेंगे  |

 पम्प  त  सहोदर  :  मैँ  इस  बात  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  जिस  सदस्य
 नें

 वि  यक  को

 स्थापित  किया  है  यदि  वह  कोई  अग्रेतर  भाषण  नहीं  देना  चाहता  तो  मैं  प्रस्ताव  को  सभा  के  सामने
 मिलेगा  ।  प्रस

 ताव  म  tat  हुमा
 ।

 रखूंगा
 ।

 बाद  में  श्री  नन्दा  को  भाषण
 देने

 का
 अवसर —

 148



 ११६८  श्रमजीवी  पत्रकार  दरों  का  विधेयक  २२  geyc

 Hea]

 इस  प्रस्ताव  पर  श्री  ने  एक  संजो  शन  की  सूचना  दी  थी  पर  बाद  में  उन्होंने  सूचना  वापस

 ले  ली  है  ।  अरब  श्री  नन्दा  भाषण  शरू  करें  ।

 pare  ake  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री
 :  झ्रध्यक्ष  श्रमजीवी  पत्रकार

 दरों  का  अध्यादेश  क  उद्घोषणा  १४  १९४५८  को  हुई  थी  ।  अब  अध्यादेश

 के  स्थान
 पर  इस  संसद्  दवारा  श्रथिनियम  बनाने  का  विचार

 है  ।  जिस  माग  अनुसरण  किया

 गया है  वह  इतना  स्पष्ट  है  कि  aa  यह  बताने  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  कि  सरकार  को  यह  कदम

 उठाने  की  क्यों  श्रावस्यकता  पड़ी  ।

 यह  सभा  इस  मामले  की  पृष्ठभूमि  तथा  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्राय  बातों  का  पूरा  पता  है
 ।  ऐसी

 स्थिति  में  सभा  मुझ  से  ara  करती  थी  कि  हम  तुरन्त  कोई  न  कोई  कदम  उठायें  अन्य

 पदा  हो  गई  हैं  जिन  के  कारण  यह  भझ्रावश्यक  हो  गया  है  कि  मैं  ने  जो  कदम  उठाया  है  उस  का  औचित्य

 सिद्ध  करूं  |

 म  इण्डियन  एण्ड  ईरान  न्य  जिसपर  सोसाइटी  के  सभापति  का  एक  पत्र  मिला  हैं  जिस  क  साथ

 समाचार  पत्रों  के  प्रकाशकों  के  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  में  पारित  कुछ  संकल्पों  कीਂ  प्रतियां  भी  हैं  ।

 ३०  १९५८  को  सम्मेलन  (-
 |

 सम्मेलन  के  सभापति  ने  भी  मुझे  लिखा  प्रौर  उस  अवसर

 पर दिये गये  कुछ  भाषणों
 की

 प्रतियां
 भी

 मेरे  पास  भेजीं
 ।  इस  इस  अवसर  तथा  इस  सम्मेलन

 से  सम्बन्ध  कुछ  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैंने  इन  संकल्पों  तथा  सम्मेलन  की

 काय  वाही  पर  गम्भीरता  पुर्वक  विचार  किया  ।  ऐसा  लगता  हैं  कि  सम्मेलन  में  इस  विषय  पर  इस  ढंग  में

 चर्चा  हुई  जेसे  पत्रकार  उद्योग  के  सामने  कोई  बहुत  बड़ा  संकट  हो  यह  उसके  जीवन  मरण  प्रदान

 हो  ।  में  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मैं  weet  तरह  समझता  हूं  कि समाचार  पत्रों  का  समाज  के

 जीवन  से  कितना  महत्वपूर्ण स्थान  ह  ।  में  नहीं  चाहता  कि  इस  उद्योग  के  स्वस्थ्य  विकास  के  माग

 म  बाधा |

 इस  उद्योग  की  समृद्धि  में  सहायक  प्राय  बातों  के  प्रतिष्ठित  मैँ  समझता  हूं  कि  इस  उद्योग में  भाग

 लेने  वाले  सभी  दंगों  में  सदभावना  श्र  सहयोग  तथा  शान्ति  का  वातावरण  हो  |  संकल्पों  के  देखने  के

 बाद  मेरे  दिमाग  में  यह  धारणा  अराई  कि  संकल्पों  तथा  wea  कार्यवाहियों  में  उन  दृष्टिकोणों  को  समुचित

 रूप  से  नहीं  लिया  गया  है  जिन्हें  बताया  गया  है
 ।

 में  समझता  हुं  कि  सम्मेलन  के  समय  की  मांगों  तथा

 श्रावक्यकताओओं  पर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हैं  ।  सम्मेलन  में  कुछ  ५ (|  उसके  बारे  में

 चना  करने  का  मेरा  प्रयोजन  नहीं  हूं  पर  सभा  के  काय  से  भी  उसका  सम्बन्ध  की  कार्यवाही

 तथा  भाषणों  में  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदम  तथा  की  कडा  निन्दा  की  गयी  ।  नत  में  बताना

 चाहता  हुं  कि  किन  कारणों  से  हमें  ये  कदम  उठाने  पड़े
 |

 साधारण  मामलों  में  नहीं  लगाया

 जाता  ।  विशेष  स्थिति  में  ही  इसका  सहारा  लेना  पड़ता  है  ।  यदि  यह  पत्रकारों  की  कोई  नयी  मांग  होती

 तो  भ्रध्यादेश  की  बात  ही  न  पैदा  होती  |  यदि  एक  या  दो  वर्ष  पुरानी  होती  तो  भी  हम  अध्यादेश  न

 पर  यह  मामला तो  PEXR  से  चल  रहा  हैं  |  प्रयास  ६  वह  पुराना  है  |

 सबसे  पहले  में  उस  संकल्प  का  उल्लेख  करूंगा  जो  १९५२  में  कलकत्ते  में  श्रमजीवी  पत्रकार के

 भारतीय  संघ  में  पारित  था  ।  उसमें  भारत  के  प्रेसों  की  स्थिति  की  जांच  करनें  की  मांग  की  गयी
 थी  ।

 २३  FEXR  को  प्रेस  प्रयोग  की  नियुक्ति  की  गयी  कौर  से  यह  भी  कहा  गया  कि  वह

 श्रमजीवी  प्रकारों
 की

 स्थिति  के  वारे  में  भी  जांच  करे
 ।  १४  2euv

 को  आयोग  ने  अपना oe  a

 मूल  अंग्रेजी  में



 २२.  १६५८  श्रमजीवी  पत्रकार  दरों  का  निर्धारण )  विधेयक  PVE

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  पत्रकारों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  ६०  पृष्ठ का  एक  विवरण  उस  प्रतिवेदन

 में  था ऐसा  विचार  था  उस  समय  औद्योगिक  सम्बन्ध  के  बारे  में  जो  विधान  तैयार  किया  जा  रहा

 उसमें  पत्रकारों  को  भीਂ  सम्मिलित कर  लिया  जायेंगी  ।  अ्रायोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  समाचार

 पत्र  उद्योग  के  विनियमन  के  लिए  विधान  बनाया  जाये  जिसमें  न्यूनतम  वेतन  की  भी  बात  रखी  जाये  |

 PENY  में  श्रमजीवी  पत्रकारों  तथा  प्रेस  के  अन्य  कमेटी  रियों  की  कार्य  स्थिति  का  विनियमन

 करने  के  लिए  राज्य  सभा  में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  ।  दिसम्बर  Peuy a ag fadaa में  वह  विधेयक

 पारित  gar  ।  afataqa  की  धारा  ८  में  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  अधिकार  दिया  गया  था  कि  वह

 जीवी  पत्रकारों  के  लिए  न्यूनतम  वेतन  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  वेतन  ate  नियुक्त  करे  ।  २  मई

 geuY  को  सरकार  ने  वेतन  ale  नियुक्त  किया  ।  ११  १९४५७  को  वेतन  प्रो  के  निणंय  प्रकाशित

 किये  गये
 ।

 पता  लगा  कि  कुछ  कारणों  से  पत्र  उद्योग  इन  नियों  को  कार्यान्वित  नवदीं  करना  चाहता  |

 कुछ  समाचार  पत्रो ंने  इन  निर्णयों  तथा  श्रमजीवी  पत्रकार  अधिनियम  के  कुछ  उपबन्धों  के  विरुद्ध

 तम  न्यायालय  में  याचिका  भी  दे  दी  ।  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  से  रोक  दिया  गया  ।  ge

 gus  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  वतन  बोर्ड  के  निर्णय  को  रह  कर  दिया  इस  श्राघार  पर  कि

 उद्योग  की  क्षमता  का  उसमें  ध्यान  नहीं  रखा  गया  |  ।  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  वेतन  क्रम  सम्बन्धी

 झगड़े  की  यह  कहानी  है  |

 इसका  एक  भी  पहलू  है  ।  सामान्यतया  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  भ्रमण  प्रयत्न  भी

 किये  गये  ।  वेतन  ats  के  निर्णयों  के  प्रकाशन  के  बाद  जब  यह  पता  लगा  कि  समाचार  पत्र  इन  निर्णयों

 को  लागू  नहीं  करना  चाहते  तो  हमने  समाचार पत्रों  के  मालिकों  तथा  पत्रकारों  के  प्रतिनिधियों  का

 एक  सम्मेलन  बुलाया  ताकि  समस्या  को  किसी  तरह  सुलझाया  जाये  ।  यह  तथ  ear  कि  एक  समिति

 बना दी  जाये  जो  एक  महीने  में  सब  मतभेदों को  ठीक  करने  का  प्रयत्न  करे  |  इण्डियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूज

 पेपर  सोसाइटी  ने  बताया  कि  समिति  से  कोई  लाभदायक  निर्णय  नहों  प्राप्त  होगा  क्योंकि  मामला  उच्च

 तम  न्यायालय  में  जा  चका  प्रक्ट्बर  १९५७ में  भी  कई  बठक  हुई  पर  उनसे  wy  कोई  लाभ  नहीं

 मिला  ।

 इसके  चव्य  अन्य
 कई

 घटनायें  हुई
 मोर

 तरन्त  में
 उ

 न्यूतम  न्यायालय  का  निर्णय  पाया
 ।

 एक

 बार  हमने  फिर  दोनों  पक्षों  से  निवेदन  किया  कि  वे  मिल  कर  सब  बातें  वापस  में  तय  कर  लें  ।  एक

 महीने  तक  लगातार  बैठकों  के  बाद  मामला  इतना  साफ  हो  गया  कि  हमें  लगा  कि  अब  समझौता  होना

 सम्भव  हो  सकेगा  ।  पर  बाद  में  हमें  बताया  गया  कि  उन  बैठकों  में  जो  सुझाव  दिये  गये  थे  उन्हें  वे  स्वीकार

 नहीं  करेंगे  ।

 इसके  अतिरिक्त एक  कौर  भी  पहलू  हैं
 ।

 वह  है  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  रवैया
 ।

 इतने  विलम्ब

 से  पीड़ित  होकर  पत्रकारों  ने  भी  धमकी  की  बातें  शुरू  कर  दीं  ।  उन्होंने  अपनी  बैठकों  में  कहा  कि  वे  संघर्ष

 कौर  प्रतीक  हड़ताल  करेंगे  ।  पर  एक  बात  मैं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  कार्यवाही

 की  गयी  हैं  वह  पत्रकारों  की  धमकी  या  भ्रष्ट  किसी  बातों  के  कारण  नहीं  की  गयी  हैं  बल्कि  इसके  प्राय

 समुचित  कारण  थे
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का
 भी

 कुछ  गतंव्य  है
 ।  वह  दोनों  पक्षों  को  लड़ने

 श्र  सामान्य  जीवन  में  हलचल  पैदा  नहीं  होने  देना  चाहती  |  प्रत  उसने  हस्तक्षेप किया  ।  यह  कदम

 उठाने  के  बाद  सरकार  का  कर्तव्य  हूँ  कि
 वह  we  देर न  होनें  पाये  समुचित  व्यवस्था

 यह
 भी

 विचार  करने
 की  बात  हैं  कि  ऐसी

 स्थिति  क्यों  पैदा  हुई  कि  इतना  विलम्ब
 हो  गया  प्रौढ़

 कर्मचारियों  में  प्रथी  रता  पदा  हुई  कौर  ऐसी  स्थिति पैदा  हुई  ।

 एसी  स्थिति में  हमारा  कर्तव्य  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  बताई  गयी  कमियों  को  टूर  करन

 के  लिए  हम  शीघ्रता से  कदम  उठायें
 ।

 हमारे  सामने  ये  रास्ते  परस्पर  बातचीत  करके  मामले
 का



 १२००  श्रमजीवी  पत्रकार  दरों  का  निर्धारण )  विधेयक  २२ अ्रगस्त  EUS

 श्री

 तय  करना  |  इस  सम्बन्ध  में  में  सभा  को  बता  चका  हूं  कि  हमने  कितने  प्रयत्न  किये  ।  वें  सभी  sara

 बेकार  रहे  |  हमने  एक  शभ्रौर  वेतन  बोर्ड  बैठा  कर  जांच  कराने  के  प्रश्न  पर  तथा  उसके  परिणामों  पर  भी

 विचार  किया  |  इन  बातों  को  देखते  हुये  कि  इस  प्रकार  की  न्यायिक  कार्यवाहियों  में  तो  झर  भी  समय

 लगेगा--मामला  वैसे  ही  काफी  पुराना  हो  गया  हँ  काफी  विलम्ब  पहले  ही  हो  चुका  है--हमने  कोई

 त्वरित  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  ।

 इस  Weare  के  निकलने  के  बाद  हमारे  सामने  एक  भी  उपाय  था  |  इस  सम्मेलन के

 संकल्प  में  भी  उसका  उल्लेख  है  ।  वह  उपाय  यह  हैं  कि  वेतन  सम्बन्धी  को  हल  करने  का  सबसे

 उपाय  सरकार  के  पास  यह  है  कि  सरकार  समाचार  पत्रों  के  पत्रकारों  तथा  wea  कर्मचारियों  के  लिए

 खण्डवार  न्यूनतम  वेतन  निर्धारित  करने  का  प्रदान  राज्य  सरकारों को  दे  दे  ake  वेतन  क्रमों  शादी

 सम्बन्धी  अन्य  प्रश्नों  को  प्रत्येक  संस्था  की  पेय  क्षमता  के  अनुसार  परस्पर  तै  करने  या  न्याय  निर्णयन

 पर  छोड़ दे  ।  समाचार  पत्र  प्रकाशकों के  सम्मेलन  का  यह  निर्णय था  ।  पहली  बात  तो  यह  है

 कि  प्रेस  झ्रायोग  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  वेतन  नहीं  बल्कि  प्रत्येक  राज्य  न्यायिक  प्रक्रिया द्वारा  झपने

 राज्य  के  लिए  न्यू  नतम  वेतन  निर्धारित  करे  ।  हमें  यह  भी  बताया  गया  कि  वेतन-क्रमों  के  लिए  अन्य  उपाय

 भी  भ्रपनाये जा  सकते  पर  बाद  में  फिर  वही  झगड़े  होते  अर  न्याय  निर्णय न  होते  ।  इससे

 सैकड़ों  झगड़े  पैदा  होते  प्रत्येक  संस्था  में  वेतन  क्रम  के  सम्बन्ध  झगड़े  होते  भ्र ौर  प्रत्येक

 संस्था  के  लिए  न्यायाधिकरण  होते  कितने  सारे  न्यायाधिकरण  होते  ak  ak  कितने  ay

 लगत े?  मेरा  विचार  है  कि  इस  संकट  से  कोई  भी  ada  पत्रकार  या  कर्मचारी  बच  न  पाता  ।

 श्र  जब  तक  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  न  होता  कोई  भी  पत्रकार  या  कोई  भी  धक मचा  न्यूनतम  वेतन

 या  बेसन-क्रम न  पा  सकता  था  |

 न्यूनतम  वेतन  के  सम्बन्ध  में  भी  प्रत्येक  राज्य  की  भ्र पनी  अपनी  प्रक्रियाएं  हैं  ।  जो  लोग  प्रैस

 ग्रा योग  की  सिफारिशों  के  प्रत्येक  शब्द  का  शाब्दिक  प्रथ  लेते  हैं
 A

 उनसे  पूछता  हूं  कि  वे  प्रैस  आयोग

 की  उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कयों  नहीं
 कर

 सके  जो  न्यूनतम  वेतन  से  सम्बन्ध  रखती  हैं
 ।

 उस  पर
 तो  किसी

 की  rata  नहीं  थी  ।  बात  यह  थी  कि  वेतन  बोझ  ने  जो  न्यूनतम  वेतन  निश्चित  किया

 था  वह  प्रैस  योग  द्वारा  सुझाये  गये  न्यूनतम  चेतन  से  भी  कुछ  कम  था
 ।  न  वह  यह  करना  चाहते  थे

 म
 निस्सन्देह  इस  मार्ग  का  अनुसरण  कर  सकता  था  तथापि  उसके  परिणाम  वही  होते  जैसे

 कि  बताये  गये  हैं  ।  मेरे  पास  एक  ही  विकल्प  रह  गया  था  कि  यह  अ्रध्यादेशा  जारी  कर  दिया  जावे  ।

 अध्यादेश  के  मुख्य  उपबन्ध  इस  प्रकार  हैं  ।  उसका  अत्यावश्यक  भाग  खंड  ३  हैं  जिसमें  समिति

 के  गठन  का  उपबन्ध  किया  गया  है  कौर  कहा  गया  हैं  कि  पत्रकारों  के  वेतन  दरों  का

 रण  करने के  केन्द्रीय  सरकार  यथा शी  at  एक  समिति  बनायेगी  इत्यादि  तथा  समाचार पत्र

 श्रमजीवी  पत्रकारों  तथा  तत्सम्बन्धी  हितों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  पत्रकारों  से  वेतन  बोर्ड  के

 नीतियों  abe  अध्यादेश  के  प्रधान  वेतन  की  दरों  के  बारे  में  उचित  अभ्यावेदन  करने  को  कहा

 श्रभ्य।वेदन  ३०  दिनों  के  अवधि  के  अन्दर  हो  जाने  तथा  वेतन  की  दरें  वे  होंगी जो  कि

 प्रतिनिधियों  की  दुष्टि  में  नियोजक  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  ऐसी  ही  संगत  स्थितियों

 का  विचार  करने  के  पहचान  उपयुक्त  हों  |  यह  समिति  बेतनबो्ड के  समक्ष  रखी  गई  तथा  अध्यादेश

 को  जारी  करने  के  च  सारी  सामग्री  पर  विचार
 कर  सिफारिश  करेगी कि  इस  सम्बन्ध

 में  वेतन  बोर्ड  के  निरुच्यों  में  संशोधन  किया  जाय  या  झ्रथवा वे  भविष्य से  लागू  हों  या  भूतलक्षी

 अ्रवधि से लागू हों से  लागू  हों  ।  साथ  ही  समिति  प्रादेशिक यां  किसी  अन्य  उपयुक्त
 आधार

 पर  समाचार  पत्रों  की

 एक  विद्वेष  श्रेणी  या  वर्ग  पर  भी  विचार  कर  सकता  हैं  ।  जब  समिति  की  सिफारिशें  केन्द्रीय  सरकार

 को  प्रस्तुत की  जायेंगी  तो  केन्द्रीय  सरकार  सिफारिशों  के  रूप  में  एक  श्रादेश  जारी  करेगी  ।
 अथवा

 ऐसे  रूपभेद  करेगी  जिन्हें  वह  उचित  समझेगी  ।
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 तथापि  इन  equal  से  सिफारिशों  में  कोई  व्यापक  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  दूसरा  विकल्प

 यह  है  कि  सिफारिशों  में  कुछ  ठोस  परिवर्तन  किये  जायें  |  ऐसे  परिवर्तन  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार

 समस्त  प्रभावित  व्यक्तियों  को  विहित  ढंग  से  नोटिस  देगी  तथा  उनके  लिखित  श्रभ्यावेदनों  पर  विचार

 करेगी  ।  अथवा  सिफारिशों  को  फिर  समिति  को  भेज  देगी  ।  तत्पश्चात्  समिति  द्वारा  को  गई

 सिफारिशों  पर  विचार  करेगा  कौर  तत्पश्चात्  सिफारिशों  के  रूप  में  या  ऐसे  रूपभेद  क  सके  आदेश

 जारी  करेगी  जो  व्यापक  प्रकार  के  नहीं  होंगे  ।

 यह  सब  कहने  का  मेरा  यह  है  कि  अ्रध्यादेग  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  जो  श्राशषंकाये  प्रगट

 की  गई  हैं  वे  सब  निराधार हैं

 सभा  के  सम्मुख  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसमें  कुछ  परिवर्तन  भी  किये  गये  हैं  तथापि

 वे  परिवर्तन  इस  प्रकार  के  नहीं  हैं  जो  प्रस्तावित  विधान  के  महत्वपूर्ण  उपबन्धों  में  कोई  मूल्य

 वर्तन  करें  ।

 wa  जो  आपत्तियां उठाई  गई  हैँ  उन्हें  लेता  हूं  ।  मैं  संकल्प  का  जिक्र  करूंगा  क्योंकि

 पहिले  वर्ग  को आपत्तियां  इसी  के  विभिन्न अंशों  में  व्यक्त  की  गई  हैं  ।
 वे

 दो  प्रकार को  हैं
 यां  संवैधानिक  विधि  या  टेक्नीकल  अ्राधार  पर  की  गई  हैं  तौर  दूसरी  औचित्य  कौर  न्याय  के  आधार

 पर  उठाई  गई  हँ  ।

 सम्मेलन  द्वारा  पारित  भ्र ध्या देश  में  बताया  गया  है  कि  अध्यादेश  अ्रसंवैधानिक

 कौर  अ्रभूतपूर्व प्रकार  का  है  ।  प्र संवैधानिक  दाऊद  बुरे  et  का  द्योतक  है  ।  मेरे  विचार  से  इस

 शब्द  का  ऐसे  अरथ  में  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  |

 संकल्प  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  के  लिये  यह  area  देना  कि  अध्यादेश  के  aha

 नियुक्त  वेतन  ats  के  जांच  का  विषय  बनाये  भ्र न्यायपूर्ण  है  |  उच्चतम

 लय  इस  सम्बन्ध  में  यह  शोषित  कर  चुका  है  कि  वेतन  बों  ने  श्रमजोवी  पत्रकार  अघिनियम  को  धारा

 (१)  के  झा दे शक  उपबन्धों  की  अवहेलना  की  है  |  अगे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सम्मेलन  यह  भी

 अनुभव  करता  है
 कि  सरकारी  समिति  की  नियुक्ति  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  aia

 स्वीकृत  न्यायिक  प्रक्रिया  के  प्रतिकूल  है  ।  अखिल  भारतीय  अधार  पर  श्रम जो वो  पत्रकारों  के  वेतन

 दरों  का  निर्धारण  करना  उचित  नहीं  है  ।  इत्यादि  ।

 संकल्प
 में  बहुत  दोषपूर्ण

 प्रकार
 का  तर्क  किया  गया  है  ।.

 ये  आपत्तियां  उच्चत्तम  न्यायालय

 के  निर्णय के  गलत  प्रथ  लगाने  के  कारण  हुई  हैं  ।  भाषणों  में  भी  इस  पहिले  भाग  पर  बहुत  जोर  दिया

 गया  है  कि  वेतन  बोले  के  कार्य  को  समिति  के  कार्य  का  अधार  बनाना  उच्चत्तम  न्यायालय  के  fay

 की  परि वंचना  करने  के  समान  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  वेतन  बोर्ड  के  निश्चयों  को  ara

 मानकर  चलने  में  क्या  हानि है  |  अध्यादेदा  अथवा  विधेयक  में  किसे  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया

 गया  है  |  उस  पर  वेतन  बोर्ड  के  निश्चय  को  स्वीकार  करने  या  लागू  करनें  का  बन्धन  नहीं  हैवीवेट
 यने

 उपबन्धों  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  वह  उन्हें  इच्छानुसार  श्रस्वोकार  या  उनमें

 वर्तन  कर  सकता है  ।  संभव  है  निर्णय  की  शर्तें  पूर्ण  न  क्योंकि  उच्चत्तम  न्यायालय के  भ्रनुसार

 कुछ  बातों  पर  यथोचित  विचार  नहीं  किया  गया  था  |  उक्त  न्यायालय  के  ऐसो  कार्यवाही

 या  प्रक्रिया  नहीं  अपनाई  गई  जिससे  यह  आश्वासन  सिलता  कि  उद्योग  को  क्षमता  को  भो  ध्यान  में

 रखा  जा  रहा है  ।  उन्होंने  अपने  निर्णय  के  दौरान  यह  कहा  कि  यदि  बतन  बोर्ड  ने  एकत्रित

 पदनोत्तरों  तथा साक्षियों  के  साक्ष्य  के  आधार  पर  वेतन  दर  का  निश्चय  कर  लिया  था  तो  उसके  लिये

 यह  श्रावक  था  कि  वह  wad  इस  प्रस्ताव  को  विभिन्न  समाचार  पत्रों  तथा  तत्संबंधी
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 हितो ंके  पास  भेज  कर  एक  निश्चित  अवधि  के  अन्दर  उनसे  रिया  द  | दन  faa |  त्रित  करता  ।  यदि यह

 प्रक्रिया  अपनाई  जाती  तो  उसे  कोई  सामान्य  न्याय  के  अधार  पर  चुनौती  देने  का  साहस

 इत्यादि  |

 यदि  वेतन  बोले  ने  यह  सावधानी  बरती  होती  तो  यह  निर्णय  वैध  कौर  उपयुक्त  समझा

 लेकिन  कुछ  बातों  की  भ्रनुपस्थिति  के  कारण  उस  पर  उच्चत्तम  न्यायालय  में
 झा पित्त  उठाई

 गई  |  उच्चत्तम  न्यायालय  जानता  था  कि  इस  मामले  की  कुछ  जांच की  जाय  जो  नहीं की  गई  यह  कार्य

 wa  समिति  करेगी  |  समिति  इस  समय  भी  यह  कार्य  कर
 रही

 जांच  पुरी  न  होने  के  कारण

 उन
 के  निर्णय  भ्र धू रे रह  गये  थे

 |

 संभव  था  कि  अधिक  विचार  करने  तथा  उद्योग  के  संबंध  में  पुरे  आंकड़े  प्राप्त  होने  के  ३

 भी  बोले  की  यही  राय  कायम  रहती  ।  जहां  तक  आंकड़ों  का  प्रशन  है  वह  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  पास

 उपलब्ध  नहीं  हैं  श्नपितु  नियोजकों  के  वास  संभव  है  नये  सिरे  से
 जो

 जांच  होगी  उसमें
 भी  यही

 अंकड़े  उपलब्ध  किये  जाय॑  |  निसंदेह  अधिक  जानकारी  प्राप्त  करने  के  तरीकों  का  उपयोग  किया  जा

 रहा

 बोले  ने  पर्याप्त  बहुमूल्य  सामग्री  एकत्रित  कर  ली  निसंदेह  इससे  उच्चत्तम  न्यायालय  संतुष्ठ

 नहीं  हो  सका  तथापि  यह  सामग्री  बहुत  लाभदायक  है  |

 इस  मामले  का  दूसरा  पहलू  भी  है  |  वेतन  बोड़े  के  बहुत  से  निर्णय  सर्वसम्मति  से  हुए  हैं  |

 ars  ने  काफी  मेहनत  के  जो  कार्य  किया  गया  है  उसे  क्यों  नष्ट  किया  जाये  ।  क्षेत्र  के  वर्गीकरण

 समिति  के  लिये तथा  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  वर्गीकरण  के  सम्बन्ध  में  सर्वे  सम्मति  से  निर्णय  हुए  हैं  ।

 यह  सब  लाभ  रहित  नहीं  हो  सकता है  ।  यदि  समिति  वेतन  ate  के  निश्चयों  को  लेकर  बढ़े

 तो  इससे  किसी
 विशेष  हित  की  हानि  नहीं  हो  सकती  है  |

 दूसरी  arta  सरकारी  समिति  तर  उसकी  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  है  ।  यह  प्रदान  उठाया  गया

 है
 कि

 जब  औद्योगिक  विवाद  झ्रधघिनियम  इत्यादि  हूं  तथा  न्यायनिर्णयन  इत्यादि  प्रकार  की  प्रक्रिया

 इसके ह  ।
 उनका  अनुकरण  क्यों  नहीं  किया  जाता

 ।  इस  विशेष  समिति  की  श्रावक्यकता  क्या  है  |

 उत्तर  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  एक  विशेष  प्रक्रिया  का  झ्रनुकरण  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं

 उच्चत्तम  न्यायलय  ने  भी  यह  स्पष्ट  कहा  है  कि  वेतन  निर्धारण के  कई  मार्ग  हो  सकत े|

 यह  न्यायिक  प्रक्रिया  या  वैधानिक  प्रक्रिया  के  द्वारा  हो  सकता  है  ।  ये  सारे

 तरीके  वैध  शौर  संवैधानिक  हैं  ।  मेरे  पास  faza  तथा  अन्य  देशों  के  उदाहरण  हैं  जहां  बतन  निर्धारण

 मंत्री  या  सरकार के  द्वारा  किया  है  ।  न्यूनतम  वेतन  अ्रधघिनियेम  में  भी  यह  उपबन्ध है  ।  जहां

 न्यायिक  प्रक्रिया  नहीं  होती  वहां  समिति  काय  करती  है  सरकार  निश्चय  करती  है

 उसका  दायित्व  सरकार  स्वयं  लेती  इसलिये  सरकार  यदि  यह  प्रक्रिया  स्वीकार  करे  और

 सरकार को  यह
 शक्ति

 दे  कि  वह  वेतन  बोर्ड  के  नीतियों  के  अनुसार  आवश्यक  रूपभेद

 उल्लिखित  प्रक्रिया  के  भ्रनुसार  इस  मामले  को  तय  करे  तो  मेरे  विचार से  कोई  भी  संसद को  ऐसा

 निर्णय
 करने  के  लिये  चुनौती नहीं  दे  सकता  है  ।  दूसरी  श्रापत्ति  कि  सरकारी  समिति  नियुक्त

 कर  झभूतपूर्वें कार्य  किया  गया  के
 विरोध

 में
 ग्रसित  बातें

 कहने
 की  आवश्यकता नहीं  है  ।  संसद

 को  ऐसा  करने की  दीक्षित  प्राप्त  है  ।
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 जहां  तक  औचित्य  का  प्रदान  है  इस  सम्बन्ध  में  औचित्य  कौर  न्याय  बहुत  पहिले  विचार  करना

 ये  सारी  बातें  पैदा  ही  नहीं  होती  यदि  हमने  इस  मामले  को  सुलझाने  में  औचित्य  पर  ध्यान  दिया

 होता ।

 बमन  पीठासीन

 समिति  इस  मामले  पर  बहुत  गम्भीरतापूर्वक  विचार  कर  रही  है  तथा  उसने  लेखे  इत्यादि  संगत

 सामग्री  की  जांच  करने  के  लिये  आयकर  विभाग  के  २३  अधिकारियों  को  नियुक्त  कर  दिया  तथा

 यह  कायें  पुरी  गम्भीरता से  किया  जा रहा  है  ।

 समाचार  पत्र  उद्योग  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  भाषणों में  मुझ  पर  यह  दोषारोपण  किया  गया  है

 कि  मैंने  प्रैस  सम्मेलन  में  समिति  द्वारा  कार्य  समाप्त  करने  की  अवधि  बता  कर  गर्हित  भझ्रपराध  किया

 स्थिति को  देखते  हुए  मैं  ने  यह  कहा  था  कि  वह  तीन  महीने  का  समय  लेगी  ।  इस  प्रकार  मैंने  समिति  की

 अवधि
 पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  ।  अध्यादेश  में  कोई  सीमा  नहीं  रखी  गयी  है  ।  वस्तुतः

 समिति  को
 श्रपना

 कार्य  करने
 के

 लिये  इच्छानुसार  समय  मिलेगा  |

 सम्मेलन  भारत  तथा  पूर्व-देशीय  समाचार  पत्र  संघ  के  अध्यक्ष  अपनें

 भाषण  के  दौरान  में  यह  था कि  समाचार  पत्र  उद्योग  को  उन  पर  fet  जाने

 वाले  ग्रा घातों  के  समक्ष  घुटने  नीं  टेकने  बल्कि  आवश्यकता  होने  पर  वे

 अपनी  रक्षा  इस  प्रकार  की  भाषा  का  उपयोग  किया  war करने  में  सम  होंगे  ।

 में  यह  sae  करूंगा  कि  नियोजकों  तथा  पत्रकार  दोनों  को  ही  ऐसी  आक्रमक

 भाषा  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहियें  ।  ये  बातें  श्रनावस्यक
 -  हैं  ।

 हमारे  देश  में

 नियम  संविधान  विधान  निसंदेह  इन  बातों  का  उपयुक्त  प्रभाव  होगा

 जी  खाडिलकर  माननीय  मंत्री ने  एक  पत्र  का  उल्लेख  किया  है

 जिसमें  श्री  दिवाकर  ने  कार्यवाही  का  arc  मंत्री  को  भेजते  इससे  भी

 कठोर  भाषा  का  उपयोग  किया  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  वह  पत्र  पढ़ा

 वह  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  यदि  सभा  उस  में  दिलचस्पी  रखती नन्दा  :

 है  तो  मैं  उसे  बाद  आवश्यकता  होने  पर  सभा  पटल
 पर  रख  दूंगा  ।  मैं  केवल

 सभा को  बताना  चाहता  था  कि  किस  प्रकार  को बातें  कहीं  गई  हैं  ।

 में  सभा  केवल  वे  बताना  चाहता  था  जिन  से  वाध्य  होकर

 । हम  ने  यह  अध्यादेश  प्रख्यापित  किया  साथ  aa  यह  बताने  का

 प्रयत्न  किया  है  किवे  ऐसे  कोन  से  कारण  जिन
 के

 कारण  हम  दूसरा  रास्ता

 भ्रातियां  नहीं  कर  सकें  जिस  में  अधिक  विलम्ब  होता  |  मने  उन  ग्रा पत्तियों  का

 व्यक्तियों  द्वारा  उठाई  गई  थीं  । भी  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया  है  जो विभिन्न

 श्री  प्रातकाल  :  में  भ्र ध्या देश  mic  इस  विधेयक  का  भी  स्वागत

 करता  हूं
 ।  लेकिन  माननीय  श्रम  मंत्री  ने  इस  भ्र थ्या देश  के  जौं  विकल्प  बताये

 उसके  waa कुछ  और  भी  तरीक़ा  अपनाया  जा  सकता  था  ।  शर  उस  तरीक़े  के

 अपनाने  से  यह  कीचड़  उछालना  भी  बन्द  हो  जो  १९५२  से  हो  चल

 अपनाने  उच्चतम  न्यायालय  में  मामला  ले  जाने  की
 रहा है  वह  तरीका

 ———
 आवश्यकता  भी

 नहीं  ह  कद
 a

 ं

 अंग्रेजी  में
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 ae  तरीका  यह  था  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  क  वतन  ढाई  क  बार  मस

 विधान  बना  दिया  जाता  सरकार  यह  कर  सकती थी  वेतन  बो  के  far

 &  बाद  चलने  वाली  विभिन्न  वार्ताकारों  ait  उसक  बाद  उच्चतम  यायालय  के

 निर्णय

 क  यह  किया  जा  सकता  at  सरकार  तब  तक  यह  तो
 समझ

 ही  चुकी  कि  समाचार  पत्रों  के  बड़े-बड़े  एकाधिकारी  सरकार  के  सारे  प्रयत्न नों  को

 विफल  बनाने  पर  तुले  हुए

 माननीय  श्रम  मंत्रा  न  अध्यादेश  जारी  करन  क  कारण  बताते  हुए  कछ

 की तथा  सामने रखें  हूं  ।  लेकिन  उन्होंन  भारतीय  सम्पादक  व  समाचार  पत्र

 कोई  अ्रधिक  प्रा लोच ना  नहीं  की  ।  इस  साथी  ने  कई  बार  समझोते  करके

 झोर  यहांतक  कि  alta  वक्तव्य  जारी  करक  भी  उनका  उल्लंघन  किया  है  |

 समझौते  के  विरुद्ध  ही  उच्चतम  न्यायालय  में  याचिका  पेशा  था ।

 यदि  यह  उल्लंघन  श्रम  पत्रकारों  के परन्तु  सरकार  उसपर  चप  ही  रही

 फेडरेशन  ने  किया  तो  सरकार  उसके  कड़ी  कुंवारी  करती  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  क  श्रम  विधि  मंत्री  वित्त  मंत्र

 काय  मात्रा  उस  बठक कौर  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  को  एक  बठक  हुई  थी  ।

 में  ने  समाचार  पत्रों  मालिकों  का  यह  सुझाव  ata  लिया  कि  वेतन

 बोर्ड  से  कछ  कम  वेतन  रखने  क  प्रस्ताव  को  वार्ता का  ग्रा धार  बनाया  जाये  |

 पत्रों  के  मालिकों  फिर  श्रमजीवी  पत्रकार  फेडरेशन  दोनों  ही  ने  उसे  मात  लिया  था  ।

 लेकिन  समाचार  पत्रों  क  मालिकों  न बाद  A  उससे  भी  इन्कार  कर  दिया  gq  कित

 सरकार न  इतन  भी  श्रम जोव ों  पत्रकारों  वेतन-ढांचे  के  सम्बन्ध  में  काई

 विधान  नहीं  बनाया  ।  उस  के  स्थान  पर  भ्र ब्या देश  जारी  कर  दिया  गया  शर

 faataa  रखा  |  अरब  सरकार  फिर  से  सारे  प्रश्न  को  जांच यह  जा  रहा है

 कराने  की  बात  कह  रही  हं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  यह  है  कि  वतन  बोड़  ने  अरपना  निर्णय  करते  समय

 समाचार  TA  उद्योग  को  वेतन  करदा  करने  की  क्षमता  का  ख्याल  नहों  किया

 समाचार  पत्र  उद्योग  की  वेतन
 दा

 करन  की क्षमता  मालम  करने  के  सम्बन्ध

 q  तोयह  बात  है  किशन  atfant a 77a ते  TIT  बोर्ड के  साथ  सहयोग  नहों

 न्होंने प्यार  लेख  ही  नहीं  बहाये  इंडियन  एक्सप्रेसਂ  र  उसके  ग्रुप  के  समाचार

 अमत  बाज़ार  पत्रिका  मौर  हुबली  के सयथकत  कर्नाटक  '  ने  वतन  बाद  का

 अपन  लेख  देखन ही  नहीं  दिय

 जब  समाचार  पत्रों  क  मालिकों  का  यह  रुख  रहा  ह्  ।  तब  यह  कंधे कहा  जा  सकता  है

 रखा कि  बतन  are  ने  वत  श्रदायगों  की  उनकी  क्षमता  का  ख्याल  at  नहीं

 सरकार  भी  जानती  थी  कि  वे  लेखे  नहं  दिखायेंगे  ।  यह  इस  लिये  कि  उनके  लेखों  में

 बड़ा  गोल-माल  है  ।  q  श्रम जाव  पत्रकारों  नहीं  अन्य  लोगों  का  भो  शोषण

 करत हू
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 ट्रस्टਂ  के  लेब  की परीक्षा  से  पता  चला  थाकि  उत  में  बहुत  जालसाजियां

 । @  हिन्द  के  मालिक  की  राधिका  दशा  पर  दिन  फलती-फूलती  रही

 लेकिन  उनका  कहना है  कि  वेतन  बोर्ड  के  नियों  को  कार्तिक  कके  को  उन  में  क्षमता

 हो  नहीं  क्लासिकल  तो  कहता  है  कि  वह  घाटे  में  चल  रहा  है  |

 ay  भी  यह  कहता  है  कि समावार  पत्र  ae  में
 चल  रहा  हालांकि  वह  उस

 समाचार  पत्र  से  ८२,०००  ह्पप्रे  कमीशन  ले  लेता  तब  सरकार  केप  मान  सकती है

 कि  उतना  वेतन  war  नहीं  कर  सकते ?  तब  सरकार  ने  faa  के  सम्बन्ध

 में  कोई  विधान  क्यों  नहीं  बनाया ?

 श्रम  जीवी  पत्रकारों  ने  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी ही  दिलचस्प  बातें  हमारे  सामने

 रखीं  राजकोट  a  निकलते  वालें  हिन्द  का  सम्पादक  दो  रुपये  महीने

 लेता  कौर  उसका  पुत्र  पीताब्धि  होते  हुए  भी  सम्पादक  कहलाता  है  कौर  Koo

 रुपये  महीने  लेता  है  ।  कौर  कानपुर  के  दैनिक
 के

 सम्पादक  को  Soo

 रुपय  मिलने  के  उसके  पांच  पुत्रों  को  भी  ढाई  सौ  से  ee  at  रुपये

 प्रतिमास  मिलते  त्
 | ९  पाच ।  इन  पांच  पुत्रों  में  से  दो  अभी  पढ़  रहेगें  शर  एक

 ज  की  अय  का  जिसे  १४५०  रुपये  मिलते हें  |

 तब  भी  ये  लोग  कहते  हैं  कि  इनमें  अधिक  वेतन  me  करने  की  क्षमता  नहीं  है  ।

 गर  इस  पर भी  सरकार  कोई  कार्यवाही  नहीं  करती  ।  mit  यह  भी  ऐसी  हालत

 जब  fe  श्रम  जीवी  पत्रकारों  ने  कष्ट  सहकर  भी  हमेशा  सहयोग  ही  किया है  |

 समाचार  पत्रों  के  मालिक  इस  समिति  की  सिफारिशों  को  भी  विफल  बनाने  पर

 तुले  हुए  हैं  ।

 सरकार  को  चाहियें  था  कि  पड़ेने  हो  TT TT  पत्रकारों  को  वेतन-ढांचे  के

 सम्बंध  में  एक  विधान  बना  देती  |  पता  नहीं  सरकार  हितों  क्यों  है  मालिक

 लोग  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  हो  arn  नहीं  वे  अखबारो  कागज़  की  चोर

 बाज़ारी  भी  करते  और  सरकार  है  fe  श्रम  जीवी  पत्रकारों  के  थाप  बनायें

 रखने  क  लिये  ही  कहता  जातों  है  ।  इत  मालिकों में  ऐसे  भी  झा सामाजिक  लोग  हैं

 जिन्होंने  अ्रायंकर  क  अवलंघना  करना  अपत  चम  बना  लिया  लेकिन  हमारे
 अ

 मंत्रि-परिषद्  मंत्री तक  उन  जोल  रखते  \

 इन  मालिकों के  पास  कितना  धन  जमा  dr  है  इसका  श्रमदान  ता  इसी  से
 bs

 सकता  है  कि  दिल्ली  मे  मथुरा  रोड  पर  शर  बम्बई  में  ई  गेट  पर

 ये  मालिक  कई  तरह उनको  कितनों  विशाल  ages  खड़ी  हो  रही  हैं  ।

 से  कोशिशें  कर  रहे  ई  कि  उन्हें  अयन  से  हटाकर  दूसरो  लेगो  में  रख  दिया  जाप

 झ्रोर  उनपर  समिति  fanfer  a  हो  सकें  ।
 इसके  लिये

 अपने  सभी

 पत्रों  को  अलग  सेवायों  का  रूप  चेरहे  हैं  |

 यदि  हम  समय  रहते  इसका  रोक  थाम  नहीं  करते  ता  वे  इस  विवेक  का

 उद्देश्य  ar  विफल  बता  ।  तबे  उतर  खिलाफ  शोर  सख्त  कार्यवाही  करना

 पड़ेगी  ।

 इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  इत  में  कुछ  परिवर्तन  करने  पड़ेंगे  |  अच्छा

 तो  यहाँ  रहेंगा  fe  वे  परिवर्तन  अभी  कर  दिये  जायें  ।  हमें  श्रम  जीवी  पत्रकारों  को  यह
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 श्रेय  देना  चाहिये  कि  इतनी  अधिक  उत्तेजना  के  बाद  वे  शान्त  बने  रहे  ।  उनके

 महामंत्री  कौर  सभापति  को  मालिकों  नें  शिकार  बनाया  ।  फिर  भी  वें  शान्त  बने

 रह े।  उन्होंने  सरकार  के  पूरा  सहयोग  इसलिये  सरकार  को  उनकी

 सहायता  करनी  चाहिये  उसके  लिये  जरूरी  है  fe  विधेयक  में  कछ  संशोधन

 जायें  ।

 अभी  इस  समय  भी  मालिक  लोग  पत्रकारों  को

 रहे  हैं  ।  इसे  रोकने  के  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  श्रमजीवी  पत्रकार

 फेडरेशन  द्वारा  की  शिकायतों  पर  पूरा-पूरा  विचार  जाना  चाहियें  ।

 महोदय  पीठासीन

 r  foam
 fat  खाडिलकर  श्री  नन्दा  श्र  श्री  पन्त जी  इस्  ह  विवाद  का  निबटारा

 उनकी  कोशिशें  विफल  होनें  पर की  at  तक  बहुत  कोशिशें  की

 यह  भ्रध्याीदेश  करना  पड़ा  ह  |  wit  इस  wa  यह  विधेयक  हमारे

 सामने  ऑबराय  है  ।

 श्रमजीवी  पत्रकार  ae ad  से  अपनी  मांगों  के  शभ्रावाज़  उठा  रहे  हैं
 ||  wa

 marr  नें  2euv  में  उनकी  मांगों  को  एक  शराब  रूप  में  मान  लिया  था
 शौर

 भी  जाय  । सुझाव  था  उनको  में  लाने  की  कोई  व्यवस्था  की

 तभी  सरकार  नें  वेतन  बोर्ड  नियुक्ति  की  थी ।  वेतन  बोड़  ने  इस  सम्बन्ध  में

 सिफारिशें  भी  ,.  लेकिन  समाचार  पत्रों  के  स्वामियों  ने  उनको  मानने  से

 इन्कार  कर  श्रम  मंत्रालय  उनको  विवश  नहीं  कर  सके

 उच्चतम  न्यायालय ने  सीटें  इसी  आधार  पर  वेतन  बोर्ड  सिफारिशों  कं

 निर्णय  किया  है  कि  बोर्ड  ने  समाचार  पत्र  उद्योग  की  वेतन  अदायगी  की

 का  ध्यान  नहीं  रखा  इस  निर्णय  से  पहले  इस  प्रश्न  के  निबटारे के  लिये

 सम्मेलन  लेकिन  मालिकों  ने  सरकार
 की  बात  ही  नहीं  मानी

 — eq  ह  उसे  धमकियां  मैं  पूछता  हूं  कि  इसी  प्रकार  हम  जनतांत्रिक  उपायों

 से  व  देश  में  समाजवादी  ढंग  का  समाज  बनाने  जा  रहे हैं  ?  सरकार  को

 इस  प्रश्न  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहियें  |  समाज  कल्याण  की  दुष्टि

 से  बनायें  जाने  वाले  विधानों  को  उच्चतम  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार में  नहीं  रखा  जाना

 चाहिये  |

 श्रम  मंत्री  अपनी  सभी  समिति  दोषियों  के  बल  हर  उद्योग  का  वेतन-ढांचा

 निर्धारित  करने  की  ati  कर  रहे  हैं  ।  सभी  समाचार  पत्र  अ्रपने  सम्पादकीय  लेखों

 im  उद्योगों के  लिये  तो  वेतन-ढांचा  करने  की  बात  कहते  लेकिन

 q  प्यार  उद्योग विन  उद्योग  का  सवाल  उठने  करते हैं
 a

 में  मालिक  कौर  नौकर  का  सम्बंध  भी  बनाये  चाहते  ह  ।  इस  पर  भी

 सरकार
 ने  मालिकों  की

 जरा
 भी  भ्रालोचना

 नहीं
 की  |
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 श्रमजीवी  पत्रकार  यह  चाहते  हैं  कि  क़लमजीवी  लोगों  को  वकीलों  कौर

 ry  जैसी  ही  प्रतिष्ठा  दी  जाये  ॥  यह  बिलकूल  उचित  है  ।

 यह  शहरी  रहा  है  कि  वाकई  लेख  लिखने  या  waa
 राज  बहुत  से  पत्रों  में  ही

 चलाने  वालों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  Soo—-Yoo  रुपयें  मासिक  मिलते  जब  कि

 बिना  कौम  faa  em  पोतें
 उनका

 प्रबन्ध
 ्

 ह  |

 श्री  शिकार  करार  दिवाकर  जैसे  गांधीवादी  भी  इस  सम्बंध  में  श्राम  मालिकों

 जैसा  ही  रूख  अपना  लेते  हैं  ।  उन्होंने  वेतन  बोर्ड  को  अपना  लेखा  नहीं  ही  दिखाया ।

 वें  भी  पत्रकारों  के  साथ  न्याय  नहीं  करना  चाहते  |  ताज्जुब  की  बात  है  कि  ऐसे  व्यक्ति

 बिहार  के  राज्यपाल
 भी  रह  चुके  यह  गांधीवादी  -  नैतिकता  है

 इसी  तरह  पंडित  sae  पूछते  हैं  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  अन्य  टेक्निकल

 कर्मचरियों  से  अलग  क्यों  समझा  जाये ?  इसका  मतलब  यह  है  कि  टेक्निकल

 चोरियों  की  पत्रकारों  का  वेतन-ढांचा  भी  निर्धारित  किया

 जाय  |

 इस
 देश  में  नैतिकता

 ऐसे
 दो  मुझे  मानदण्ड  तो  नहीं  रहने  चाहियें

 मैं  इस  अधिनियम का  सेन  करता  लेकिन  कछ  चीजें  जो  इसकी

 न्  में  करायेंगी
 ।

 भ्र धि नियम
 में

 व्यवस्था  है  कि  इस  अघिनियम  की  कार्याऩ्वित

 उचित  रूप  में  कराने  के  निरीक्षक  feast  किये  जायेंगें  ।  लेकिन  बम्बई  ने

 निरीक्षक  नियुक्त  करने से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  wiz  बम्बई  में  प्रभी  कुछ  दिन

 पहले  इसके  विरोध  में  एक  हड़ताल  भी  हुई  थी  |  हड़तालियों  की  एव  मांग  ae  भो  थीः  कि  बम्बई

 सरकार  को  निरीक्षक  चाहिये  ।

 मद्रास  सरकार  ने  बताया है  इस  अधिनियम  में  दूसरी  त्रुटि  यह  है  कि

 इतनी  पर्याप्त  शक्तियां  नहीं  दी  गई  हैं  fea  श्रम  जीवी  पत्रकारों

 के  काम  परिस्थितियों  का  श्रध्ययन  कर  यह  त्रटि थि  दूर  की  जानी  चाहिये

 इस  में  तीसरी  त्रिया है  कि  जਂ  श्रेणी  के  समाचार पत्रों  में  काम  करने वाले

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  कोई  भी  बेवतन-क्रम  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  भी  जाना  चाहिये
 ।

 मैं  फिर  दोहराता  हूं  कि  समाज  कल्याण  से
 सम्बन्ध

 रखने  वाले  कुछ

 विधानों  को  उच्चतम  न्यायालय
 के  से  बाहर  रखना  चाहिये

 ।  कौर यह

 ~

 भी  जरूरी  है  सरकार  समाचारपत्र  उद्योग  के  स्वामित्व  की  प्रणाली  का

 अ्रध्ययन  करे  ate  स्वामित्व  की  प्रणाली  को  एक  नये  रूप  में  ढाल े|  कुछ  थोड़े

 से  धनी  लोगों  के  हाथ  में  समाज  के  के  सारे  साधन  केन्द्रित  रहने
 देना  बहुत

 ख़तरनाक है  ।
 प्रेस  आयोग  का भी यही  मत  है  ।

 प्रेस  आयोग  ने  यह  भी  बताया  है  कि  ये  मालिक  लोग  fea  तरह  अपनें  निकट  संबंधियों

 को  प्रबन्ध  शर  वितरण  इत्यादि  का  काम  देकर  अधिकतर  mt  खुद  हड़प

 जाते हैं  ।  सभा  में  इस  के  कई  उदाहरण  बताये जा  चुके  हैं  ।  इसी  यह  मालिक

 ्
 लेख  ||
 लेखों

 नहू
 दिखा 1९1  पात

 पाते
 =  fa
 e  | लि |  मुनाफ़ा  बहुत  थोड़ा  ही  gar  है  ।
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 चूंकि  श्रमजीवी  पत्रकारों  at  विवाद  पिछलें  साल  से  चल

 ।  मालिक इसलिये  मालिकों  ने  उनकी  वेतन-विधि  ,  mx  भत्ते  इत्यादि  रोक  रखें  हैं

 लोग  उच्चतम  न्यायालय
 में  फिर  से

 मामला
 भेज  केर  इस  विवाद

 को  शर  भो

 लम्बा  खींच  ले  जाना  चाहते  हैं  ।  दोनों  के  कारण  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  कष्ट

 होता  इसलिये  संबंध  में  यथाशीघ्र  कार्यवाही  कानों

 चाहिये  |

 far  weave  हर वानी  :  मैं
 इस  विधान

 के  सरकार  को  बधाई

 देता  a
 g  समाचार  पत्रों  के  मालिक  उच्चतम  न्यायालयों में  कसमें  ख़ासकर

 कि  ST कहत  ्  के  पास  उचित  वेतन  देने  लायक
 धन  नहीं  दूसरी

 mie  वे  कई  मंज़िली  इमारतें  खड़ी  करते  जा  रहे  एक  तरफ वे  प्राय-कर

 भ्रंपवंचना  करते  दूसरी  तरफ  सम्पादकों  शहरों  पत्रकारों  को  भूखों  मारते  हैं  ।

 जैसे  लोग मूंदड़ा

 ati  महता  (  ढेंकानाल  )  सभी  को  एक  लाठी  से  नहों  हांका  जाना  चाहिये  ।

 श्री  अवतार
 मैं  मानता हूं  कि  उन में  कछ  ब  लोग हैं

 ।

 सरकार  को  इन कें  साथ  कड़ाई  से  पेश  कराना  चाहिये  ।  सरकार  को  इन  लोगों

 को  इतनी  ढोल  नहीं  देनों  चाहिये  कि  य  बार-बार  उच्चतम  न्यायालय  में

 जाकर  इस  विवाद  को  लम्बा  खोंचते  चलें  जायें  ।  इस  बहाने से

 उन्होंने  पिछले  साल  से  श्रम जीवों  पत्रकारों  के  भत्ते  नहीं  दिये  वेतन  रोक

 को wa  हैं  ,  इत्यादि  ।  कई  प्रमुख  पत्रकारों  को  शिकार  भो  बनाया  गया है  ।  सरकार

 यह  रोकना  चाहिये  ।  यदि यह  जानो  रहेगा  श्रम जीवों  पत्रकारों  को  संसदीय

 लोकतांत्रिक
 पर

 कोई  विश्वास  नहीं  रह  जायेगा  |

 सरकार  को  इन  मालिकों  के  लेखों  की  बड़ी  बारीकी  से  परीक्षा  करानी  चाहियें  |

 tai  महन्त ':  वास्तव  में  पत्रों  के  पूजी पति  मालिकों  की  हठधर्मी  के  कारण

 ही  इस  अध्यादेश  को  सरकार  जारी  किया  ।  मैं  इस  विधेयक  के  vert  से

 सहमत  हूं  |

 इस  विधेयक  पर  कुछ  कहन से  पूर्वे  मैं  का  ध्यान  श्रमजीवी  पत्रकारों

 से  संबंधित  PEUX  के  अधिनियम  की  ate  दिखाऊंगा  ।  इस  अधिनियम  के  खण्ड

 के  अधीन  वेतन  बों  का  निर्णय  अन्तिम  था  \ १०,  किन्तु  वर्तमान  विधेयक

 के  ada  बोलें के  निर्णय  ge  दोबारा  विचार  कर  सकेंगी  इस  प्रकार

 वेतन  ate  से  वह  शभ्रधिकार  सरकार ने  ५  हाथ  में  ले  लिया  है  |

 इस  विधेयक के  भ्रनुसार  पदाधिकारियों  की  समिति  वेतन  बोर्ड
 क  निबंधों  पर

 aa  सिफारिशें  प्रस्तुत  करेगी
 किन्तु  सरकार

 उन  सिफारिशों  में
 भी

 फर

 बदल  कर  सकती हैं  ।  यदि  बोर्डे  को  ही  समस्त  उत्तरदायित्व  सौंपती  तो

 इस  से  जनता में  ज्यादा  संतोष  होता ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इसी  के  साथ  यह  भी  सत्य  है  fe  वेतन  बोड़े  ने  इस  नाजुक  प्रश्न  पर  पूण  ध्यान ए

 से  विचार  नहीं  किया  ॥  वेतन  बोर्ड के  सभापति  ने  माना  है  कि  wait  तथा

 भारतीय  भाषाओं  के  समाचारपत्रों  की  स्थितियों  में  बड़ा  भ्रातृ  है  इस  कारण  यह

 amt  असंभव  है  कि  उनक  वेतन  निर्धारण  कार्यो  किसी  भी  पत्र पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 न  पड़े

 प्रस  आयोग के  वित्त  एकक ने  १२७  पत्रों  की  वित्तीय  स्थिति की  जांच  की  थी  ।  उन  में

 ६८  समाचार  पत्रो ंने  घाटे  में  चलने  की  सूचना  वतन  बोई  को

 सभी  पत्र  एक  ही  वर्ग  में  करने  नहीं  चाहियें  थे  ।  यह  सुन  कर  मुझे  खेद  होता

 है  कि  बोर्डे यह  कहे कि  उनकी  से  दो  चार  छोटे  मोटे  पत्र  बन्द  हो  गये  ।

 छोटे  पत्रों  का  बहुत  ही  महत्व  है
 ।  स्वतंत्रता  क  लिये  लोगों

 को
 उत्साहित  करने

 में
 ल्

 इन  का  बड़ा  भाग  है  ।  यह  भावना  बड़ी  खतरनाक  है  ।
 az

 छोटे  पत्र
 किसी  एक  विचार  रखने  वालें  व्यवसायों  द्वारा  चलाये  जाते  e  |  छोटे  पत्रों  ने

 ही  at  सोचने  स्वतंत्रता को  कायम  रखा  है  ।  वेतन  बोली  का  यह  कथन  अच्छा

 नहीं है  इस  समय  छोटे  समाचार  पत्रों का  अस्तित्व  संकट  में  है  ।

 वर्तमान  विधेयक
 के  खण्ड  ३  के झधीन

 भी  की  नियुक्ति  के  बार ेमें  एक

 गंभीर  प्रश्न  उत्पन्न  होता है  ।  १९५५ के  अधिनियम  के  अधीन  वेतन  बोड़े  में  पत्रों

 क
 ~

 उसका मालिकों  तथा  पत्रकारों  की  बराबर की  संख्या  रखी  गयी  थी  तथा

 प्रधान  एक  निष्पक्ष  व्यक्ति  नियुक्त  जाता  था  जो न्यायाधीश  नियुक्त  होने  की

 भ्र हनता
 रखता  हो  ।  वर्तमान  विधेयक  के  अ्रधीन  समिति  में  गृह  मंत्रालय  के  कनिष्ट

 अधिकारी  होंगे  तथा  विधि  मंत्रालय  के  लोग  होंगे

 मैँ  माननीय  मंत्री  से  पूछना  हूं  वह  एक  उदाहरण  क्यों  रख  रहे  हैं  कि

 न्यायाधीश  के  समान  योग्यता  लोगों  के  निर्णयों  कनिष्ठ  अधिकारी

 विचार  करें  यह  गलत  है  feats  के  निर्णयों  पर  पदाधिकारियों  की  समिति  विचार

 करे

 खैर
 मुझे  आशा है

 fe
 समिति  समस्त

 मामलों
 की

 करेगी
 ।

 यदि

 पुराने  वेतन  ats
 के

 सामने  ही  सामग्री  होती  तो
 फिर  इस  प्रकार

 की
 समिति

 |

 कल
 एक  प्रदान  में  मैं  ने

 माननीय  मंत्री  से  पूछा  fe  इस  समिति
 में

 सरकारी

 पदाधिकारी  क्यों  रखें  जा  रहे  हैं  ।  यह  काम  उसी  वेतन  बोर्ड  को  क्यों  नहीं  सौंप  दिया  जाता
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  कहां  था कि  इस  में  मामलों  का  निपटारा  दिन  ही  हो  जाया  करेगा
 '

 यह  तो  कोई  बात न  हुई  ।  इस  से  न्याय  न  होगा  ।  मैं  इस  सिद्धांत  को  नहीं  ।

 मेरा  mera  यह  नहीं
 कि

 पदाघिकारी  स्वतंत्र  विचारों के  न  होंगे  किन्तु

 मानव का  स्वभाव  ही  ऐसा  है  at  उसी  कारण  निर्णयों वस्तुनिष्ठ ता  पर

 गहरा  पड़ेगा  ।  अतः
 मैं

 प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  समिति  का  उत्सादन

 ही  करा  दें  तो  बहतर



 १२१०  श्रमजीवी  पत्रकार  an गरो  का a  निर्धारण  )  विधेयक 1"  २२  १९५८

 दूसरी  बात  मैं  यह  नहीं  समझा  यही  मंत्री  महोदय  क्यों इस  विधेयक  को  लाये

 me  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  को  लाना  चाहियें  था  ।  वास्तव  में  यह  पत्रकारों  के

 कल्याण का  ।  वेतन  बोर्ड  ने  छोटे  समाचार  पत्रों  के  बारे  दिफोरिदों  करते

 समय  था  जब  एक  पृष्ठ  का  एक  पैसा  मूल्य  इत्यादि  क्रियान्वित

 हो  जायेंगी
 तब  इन  समाचार  पत्रों  को  न्यूनतम  पत्रकारों को  सुगम हो

 जायेंगी  ।
 इसी  कारण  वे  कहते  है  न्यूनतम वेतन  प्रेस  आयोग  की  सिफारिश से  भी  कम

 ही  निर्धारित  किया है
 ै

 सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  ने  दूसरी  .
 सिफारिशें  क्रियान्वित

 नहीं की  ।  यदि वे  करते  तो  निश्चय  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  कल्याण  हो  जाता

 यदि  art  छोटे  समाचार पत्र  बन्द  हो  गये  हजारों  बेकार  हो  जायेंग े।

 इस  के  श्रतिरिक्तत  उद्योग को  सनौर  भी  हानि  होगी  ।  यदि  सूचना  तथा
 प्रसारण  मंत्री

 विधेयक  लाते  तो  मैं  पूछता कि  का  क्या  हुमा  |

 प्रेस  झ्रायोग  की  सिफारिश  यह  भी  थी  कि  विज्ञापन  छोटे  पत्रों  को  जायें  ।

 को  इस  प्रकार  ही  उनकी  सहायता  करनी  चाहिये  ।  पत्र

 की  कर  देता है  सरकार  उसे  विज्ञापन  देना  बंद  कर  देती  है

 उड़ीसा में  ऐसा  gars  ।

 श्री  बासप्पा  (  :  श्रीमान  सामूहिक  रूप  से  तो  हम  समस्त  पत्रों  के

 मालिकों
 oat  निंदा  नहीं  कर  सकते  ।  यह  ठीक  सामाचार  पत्रों  स्वतंत्रता

 बनी
 रहनी  चाहिये

 ।  संविधान में  इस  के  बारे  में  व्यवस्था  है  यह  हमारा  सब  ही  का

 wed  हो  जाता है
 कि

 समाचार  पत्रों  की
 स्वतंत्रता

 बनाये  रखने
 भरसक  यत्न

 मैँ  यह  भी  मानता  हूं
 fe  कुछ  पत्रों

 के
 मालिकों  का  अचरण इस प्रकार इस  प्रकार  का

 रहा

 है  fe  हम  उनकी  निन्दा  किये  बिना  नहीं  रह  सकते  ।

 पत्रकारों
 की  समृद्धि  का  seq  शझ्रविलम्बनीय है

 ।  अत: इस काम में इस  काम  में
 देर  नहीं  होनी

 ota  &  fe  पत्तों  के  मालिक इस  काम  में

 रोड़ा  भ्र टका रहे  हैं  वे  सारी  चीज  को  ही  समाप्त  कर  देना  चाहते

 हमारी  सरकार  से  पहले  जो  गलतियां  इस  fata  में  हुई पौर
 जिन

 को  हमारे

 देश  के  उच्चतम  न्यायालय ने  बताया  संसर  उन्हीं  गलतियों  को  ठीक  करने

 दृष्टि  सेही  यह  कार्यवाही  कर  रही है  ।  इससे  किसीको भी  यं हश्र र्थ  न  निकालना

 चाहिये  सरकार  न्यायालय के  निर्णय  को  न  मान  के  दूसरी  कार्यवाही  ही  रही

 है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  ही  पत्रों  के  मालिकों  के  बहुत

 सेवक  रह  कर  दिये  उच्चतम  न्यायालय  ने  fe  वेतन  बोड़ ने  पत्रों  के  वेतन

 देनें की  क्षमता  पर  विचार  नहीं  ।  इतनी  बात पर  यह  मामला  स्वीकृत

 हुआ
 है

 ।

 पाध्या  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  aa  दिन  जारी  रखें  ।  श्री

 सरकारी
 सदस्यों  का  कार्य  प्रारंभ  होगा

 __.  ——

 मूल  x TAHT  में



 २२  LENS  भारतीय  विवाह  विच्छेद  )  विधायक  १२११

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति

 चा जा सवा  पाता रन

 सरदार  ०  सि०  सहगल  )
 म  प्रस्ताव  करता  ह

 यह  सभ  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समति

 चौबीस  प्रतिवेदन  जा  सभा  में  २०  ५८  का  उपस्थापित

 किया  गया  सहमत  है  ।

 ae  महोदय  प्रदान यह  है  कि

 यह  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  चौबीसवें  प्रतिवेदन  जो  सभा  में  २०  १९४५८  को  उपस्थित

 किया  गया  सहमत  हूं  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हया

 I  नलिका

 नालों के
 pee उद  जर  ण  पर  रोक  विधेयक

 श्री  झूलन सिह  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 भारत  में
 तेलों

 क ेउदजनीकरण
 पर  रोक

 लगाने  तथा  तत्संबंधी  मामलों  उपबन्ध  करने वाले  विधेयक  नावल as
 पुरःस्थापित  करने

 की  अ्रतनमति दी  जाय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 भारत  में  तेलों  के  उदजनीकरण  पर  रोक  लगाने  तथा  तत्संबंधी  मामलों  का

 उपबन्ध  करने  वालें  विधायक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  |

 fai  झूलन  सिंह  :  में  विधेयक  को  स्थापित  करता हूं

 SR

 भारतीय  विवाह  विच्छेद  (darts )  )
 विधेयक

 ३
 का  तेलशोधन  घारा  १०  और  ११  आदि  के  स्थान  पर  ग्न्य  धाराओं  का

 ati  गोरे  मैं  प्रस्ताव  करता  ह  कि  भारतीय  विवाह  विच्छेद

 १८६९  म अ्रग्रतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित करने  की  अनुमति  दी
 जाय

 ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय :  प्रदान  यह  है  कि  :

 “
 कि  भारतीय  विवाह  विच्छेद  प्रीमियम  ,  १८६६  में  भ्रग्रेत्तर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  स्थापित  करने की  अनुमति  दी
 जाय

 प्रस्ताव  स्वात  FAT  |

 fat  गोर े८  में
 विधेयक  को

 SCT
 करता  हूं  ।

 ««ाााााााााएल्एल्एए  an  अन्  इस  धम

 म्रंग्रेजी  में



 १२१२  लक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  २२  2€4s

 औद्योगिक  विवाद  ( tarrers ) )  विधेयक

 १३  तथ  द्वीप  य  ६: क ह; है: |  का

 पश्  वाइल
 )

 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  औद्योगिक  विवाद  2e¥Vy

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  प

 1  उपाध्यक्ष  महिला  :  wet  यह  है  कि

 विवाद  gov  में  अ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  कत  gm

 आ  बोधान  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 कामगार  प्रतिकर  (aarterst ) )
 विधेयक

 १  का  संशोधन )

 पि  घोषाल  ):  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कामगार  प्रतिकर  ERs

 में  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  जक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  :

 प्रसार  १९२३  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 पी

 स्थापित  करने  की  शंकुमती  दी  जाये  |

 अस्तिव  स्वकृत  हम्ना

 tai  घोषाल  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee  ee  oe

 लोक  प्रतिनिधित्व  )
 fara

 ११६क  का  संशोधन )

 ate  फैशन  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  EX?  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 परजीवी  उप मंत्रो  (3
 :  इस  सम्बन्ध में  मुझे  थोड़ी

 जानकारी  देनी

 हम  माननीय  सदस्य  के  आभारी  हें  कि  उन्होंने  विधि  में  चुकी  बताई  है  किन्तु  यह  संशोधन  नियम

 १४०  के  निकल  जाने  से  सारहीन  हो  जाता  है
 ।  उस  नियम  के  बारे  में  में  सभा  को  बता  चुका  हूं  ।

 कई  प्रौढ़  आवश्यक  बातों  के  लिये  हमनें  उस  नियम  में  भी  संशोधन  कर  दिये  हें  ।  वह  नियम  २६

 जून  १९५८  को  लागू  हुआ  है  ।  वह  यह  चाहते  थे  कि  जब
 भी

 उच्च  न्यायालय  या  न्यायाधिकरण

 ee
 area  दे  तब  यह  सूचना  निर्वाचन  झ्रायोग  को  दी  जाये  ।  इस  सम्बन्ध में  नियम  १४०  में  उपबन्ध

 tra  अंग्रेजी  में



 २२  geus  पत्रों  के  चारे  के  निर्यात  पर  रोक  विधायक  १२१३

 कर  ही  दिया  गया  है  ।  हमने  यह  व्यवस्था  भी  कर  दी  है  कि  प्रत्येक  वादी  निर्वाचन  ग्रा योग  को

 भी  सुचना  दे  ।  यदि  अन्तरिम  wee  दिया  जाये  तो  उसकी  सुचना  भीਂ  निर्वाचन  आयोग  को

 दी
 हम

 इस
 बात  को  पहले  ही  कर  चुके  हैँ

 ।

 {.
 |  श्री  केदार  ज़रूरत  हुई  तो  में  विधेयक  को  विचार  प्रस्ताव  के  समयਂ  वापिस  ले  लूंगा

 |

 महोदय
 :  set यह  है  कि  :

 प्रतिनिधित्व  REX  में  भ्र्ेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति दी  जायें  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्री  केशव
 :

 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।
 कीटिंग

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  (aartere ) )
 विधेयक

 ६  का  संशोधन  )

 श्री  जगदीश  अवस्थी  (facdtz)  :  श्रीमान  oft  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संसद्  सदस्यों  के

 वेतन  तथा  भत्ते  १९५४  में  ae  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  पी

 महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 कि  संसद्  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  अधिनियम  १९४५४ में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना
 ।

 श्री  जगदी दा  अवस्थी  :  मेँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 पदों
 के  चारे  के  निर्यात  पर  रोक  विधेयक

 पति  झूलन  सिंह  )  .:
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि
 पशतूनों  के  चारे

 के
 निर्यात  पर

 रोक  लगाने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 जाये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 capt के  चारे  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर्र:«

 स्थापित  करने  की  शभ्रनुमति  दी  जाये
 पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 fat  झूलन  सिह  :
 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं

 ।

 «लश ्ु

 मूल  wast  में

 148



 १२१४  एकाधिकार  और  व्यापार  संबंधी  अनुचित  २२  ge4s

 तरीके  तथा  विधेयक

 विस्थापित  व्यक्तियों  का  (  प्राकृतिक  आपत्तियों  से  )  पुनर्वास  विधेयक

 faut  राजेन्द्र  सिह  )  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ऐसे  व्यक्तियों  जिनकी  भूमि

 भ्र  सम्पत्ति  नदियों  द्वारा  भूमि  के  कटाव  के  परिणामस्वरूप  नष्ट  हो  गई  सहायता  शौर  उनके

 पुनर्वास  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की

 अनुमति
 दी

 जाये
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  seq  यह  है  कि  :

 व्यक्तियों  जिनकी  भूमि  ate  सम्पत्ति  नदियों  द्वारा  भूमि  के  कटाव  के  कारण

 परिणामस्वरूप नष्ट  हो  गई  सहायता  उनके  पुनर्वास का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  TTI  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fort  राजेश  सिह
 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee Oe  TE  mee

 सिख  गुरुद्वारा  विधेयक

 Ho  सि०  सहगल  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  संघ  के  विभिन्न

 राज्यों  में  स्थित  सिख  गुरुद्वारों  के  सुसंचालन  तथा  तत्सम्बन्धी  मामलों  की  जांच  का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 संघ  के  विभिन्न  राज्यों  Hifert  सिख  गुरुद्वारों  के  सुसंचालन  तथा  तत्सम्बन्धी

 मामलों  की  जांच  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करनें  की

 मति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सरदार  Ho  fao  सहगल  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 et ee  ee  SY

 एकाधिकार  और  व्यापार  सम्बन्धी  अनुचित
 तरीके  (  जांच

 तथा  विधेयक

 श्री  तंगा मणि  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  किसीਂ  वस्तु के  आयात  कौर

 निर्यात  का  आ्रान्तारिक  वितरण  के  सम्बन्ध  में  प्रचलित  किसी  एकाधिकार  या  व्यापार  सम्बन्धी  निरोधक

 अथवा  अनुचित  तरीकों  पौर  उनके  प्रभावों
 की

 जांच  उनके  परिणामस्वरूप  या  उनके  सम्बन्ध

 में  पैदा  होने  वाली  अनियमितताओं  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये

 महोदय  प्रश्न यह  है  कि  :

 वस्तु  के  आयात  ate  निर्यात  या  भ्रान्त रिक  वितरण  के  सम्बन्ध  में  प्रचलित

 किसी  एकाधिकार ar  व्यापार  सम्बन्धी  निरोधक  अथवा  अनुचित तरीकों  कौर
 eae  ——

 Trt  अंग्रेजी  में
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 उनके  प्रभावों  की  जांच  प्रौर  उनके  परिणामस्वरूप  या  उनके  सम्बन्ध  म

 पैदा  होने  वाली  भ्रनियमितताओओं के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  उपबन्ध  करन

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करनें  की  भ्र नुम ति  दी  जाये
 ''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 शी  तंगामणि  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  (arrears )  विधेयक

 पत्नी  तंगा मणि  में  प्रस्ताव करता  हुं  कि  दंड  प्रक्रिया  १८९८ में  भ्र ग्न तर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  १८९८  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित

 करने  की  प्रकृति  दी  जायें  े

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 पति  तंगामणि  :
 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee

 संविधान
 )

 विधेयक

 श्री  बाल  कृष्ण
 वासनिक  भ्रनुसुचित  :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  भारत  के  संविधान  में  stat  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  पुरःस्थापित  करने
 की

 अनुमति

 दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  कि

 भारत  के  संविधान  में  न्  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  13.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा

 fat बाल  कृष्ण  वासनिक
 :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 गटल ल  लट

 भ्रष्टाचार  निवारण
 )

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  झूलन  सिंह  द्वारा  २  geas  को  प्रस्तुत इस  प्रस्ताव

 पर  चर्चा  करेंगे  कि  भ्रष्टाचार  निवारण  १९४७  में  संशोधन करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार किया  जाये  ।  श्री  झूलन  सिंह  अरपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हें  ।

 सुमन  सिह  )  :  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  मेरा  उद्देश्य  केवल
 इ

 तना
 है  कि

 भ्रष्टाचार  निवारण  भ्र धि नियम  के  अ्रन्तगंत  मामलों  के  मुकदमों  में  जो  समय  धन  खर्च  होता  है

 उसकी
 बचत  हो  जाये

 ।
 इससे  एक  तो  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  जोर  सरकार

 1  मूल
 ast

 में
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 [  श्री  झलन  सिंह  |

 को  भी  लाभ  होगा  |  भ्रष्टाचार  रोकने  के  प्रयत्नों  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  मेंने  गत  सत्र  में  न्

 प्रस्तुत  करके  यह  बताया था  कि  किसਂ  ऐसे  मामले  लम्बे हो  जाते हैं  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  के  श्री  वेंकटारमण  के  मामले  में  कितना  समय  लगा  यह  तो  सबको  मालूम ही  इसके

 अ्रतिरिक्त  कौर  भी  कई  प्रकार  की  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़ा  था  |  इसलिये मेरा  मत  यह

 है  कि  भारतीय  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अंतगर्त  मामलों  की  संक्षेप  कार्यवाही  की  जो  व्यवस्था  यहां

 भी  वही  प्रक्रिया  लागू  की  जानी  चाहिये  ।  मत  इस  विधेयक  के  श्रन्तगंत  इसी  मामलों  को  सदन

 के  विचारों  प्रस्तुत  किया  गया  है  |

 विधि  अनुसार  सरकारी  कर्मचारियों  के  कुछ  गतंव्य  कौर  जिम्मेदारियां  होती  हैं  ।  उन्हें  अपने

 प्रति  तथा  जनता  के  प्रति  वफादार  होना  भ्र न्य था  उसके  साथ  कानूनी  कार्यवाही  जातीਂ

 यह  नहीं  कि  उसके  साथ  किसी  प्रकार  का  न्याय  परन्तु  यह  कि  मामले को  शीघ्रता  से

 निबटाया  जाय  |  दूसरा  मेरा  उद्देश्य  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  यह  है  कि  देश  में  भ्रष्टाचार  अपने

 पुरे  शिखर  पर  पहुंच  गया  है  ।  इसकी  रोकथाम  की  जानी  चाहिये  ।  इसके  लिये  यही  एक  उपचार

 हो  सकता  है  ।  इसके  बिना  जो  भी  हम  तिक  कौर  सामाजिक  क्रांतिक  सपने  देख  रहे  हैं

 वे  सब  असफल  हो  जायेंगे  ।  न  पंचवर्षीयਂ योजना  सफल  होगी  कौर  न  ही  लोगों में  विश्वास  पैदा

 होगा |  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  के  श  यह  व्यवस्था

 होनी  चाहिये  कि  समय  att  धन  कम  से  कम  नष्ट हो  ।

 मेरे  विचार  में  तो  इसਂ  कठिनाई  का  यही  एक  हल  है  ।  यदि  सरकार  के  पास  कोई  कौर  हल

 हो  तो  wear  उसे  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये
 ।

 वेसे  तो  अधिनियम  बड़ा  व्यापक  है  कौर  सभी

 प्रकार के  अपराध  उसके  1...  जाते  हें  ।  आशा  है  सरकार  इस  ध्यान  देगी  तथा  इस

 प्रकार  के  साधन  जिससे  हमारे  देश  का  सुधार  हो  |

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 फन्नी  graze  अय्यर  :  विधेयक  की  भावना  तो  उत्तम  परन्तु  परीक्षण  तो  इस

 बात  का  किया  जाना  है  कि  क्या  इस  संशोधन  से  ये  भावनायें  कार्यान्वित  हो  सकेगी  ।  मेरा मत  तो

 यह  है  कि  केवल  भारी  सजायें  देने  से  झ्रपराधों  की  रोक  थाम  नहीं  हो  सकती  ।  विशेषकर

 चार की  समाप्ति  सजा  देने  से  नहीं  होगी  ।  इसके  लिये  तो  शिक्षा  का  प्रसार  कौर  देश  में  प्रकार

 के  वातावरण  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  जिससे  हमारे  समाज  के  लोग  देश  की  झ्रावद्यकताओं

 को  पहचानें  arr  यदि  भ्रष्टाचार  woe  frat  पर  है  तो  उसके  लिये  वह  समाज  का  ढांचा

 दायी  है  जिसका  हम  निर्माण  करना  चाहते हें  |  जब  तक  समाज में  श्रमिक  विषमता है  कौर

 शोषण  करने  वाले  शोषित  वर्ग  विद्यमान  तब  तक  भ्रष्टाचार  समाप्त  नहीं  हो  सकता  |  इन

 बातों  को  दूर  कर  हमें  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  में  यह  भावना  उत्पन्न  करनी  होगी  कि  उसका  जीवन

 श्र  मृत्यु  देश  के  लिये  तभी  भ्रष्टाचार  के  इस
 रोग

 से  हमारा  छुटकारा  हो  सकेगा
 |

 aa  में  विधेयक  की  बात  को  लेता  हूं  ।  भारतीय  दंड  संहिता  के  अनुसार  धारा  १६५  के  ्

 ऐसेਂ  अ्रपराधों  के  लिये  अधिक  से  भ्रमित  तीन  वर्ष  की  सजा  है  परन्तु  अब  इस  संशोधन  द्वारा  जो

 कुछ  प्रस्तावक  महोदयਂ  चाहते  इसके  अनुसार  तीन  मास  से  श्रंधिक  की  सजा  नहीं  दी  जा  सकती
 ।

 इससे  तो  भ्रष्टाचार  रोकना  कठिन  हो  जायेगा  ।  विधेयक  की  भावना  को  ठीक  मानते  हुये

 भी
 में  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  यदि  प्रस्तावक  महोदय  इससे  प्रति  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  कर

 तो  जिससे  यह  उद्देश्य  पूरा  हो  सके  राधा है
 है

 वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 मूल  ast  में
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 पंडितक क् ०  च०
 दार्मा  :  मेरे

 मित्र  का  यह  कहना  ठीक  है  इस  प्रकार  के

 मामलों  का  fara  होने  में  समयਂ  लगता  परन्तु  यह  भी  उचित  ही  है  कि  इस  प्रकार  के  मामलों में

 फंसे  हुये  लोगों को  सफ़ाई  का  पूरा  मिले
 |

 इसਂ  दिशा  में  संक्षेप  प्रक्रिया  का  लागू  किया

 जाना  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  इसके  अतिरिक्त  इसमें  सजा  केवल  तीन  मास  की  जबकि

 घारा  94 H ea के  अ्रन्तगंत  यह  सजा  तीन  वर्ष  तक  जा  सकती  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त केवल  यह  समझ

 लेना  कि  सरकारी  कर्मचारी  ही  भ्रष्टाचार  करते  हैं  बिल्कुल  गलत  कौर  निराधार  है  ।  राज  तो

 भ्रष्टाचार के  लिये  वे  उत्तरदायी हैं  जोकि  समाज  के  स्वामी  बने  हुये  हैं  श्राप  को  बड़ा

 कहते  केवल  सरकारी  कर्मचारियों  पर  भ्रष्टाचार  का  लगा  देना  उचित  नहीं  ।

 में  विधेयक  का  विरोध करता  हूं  ।

 श्री  ast  राज  सिह  उपाध्यक्ष  मुझे  दुःख  है  कि  इस  बिल  का  जिस

 aaa  में  कि  यह  में  समान  नहीं कर  सकता  ।  लेकिन  में  महसूस  करता  हुं  कि  जो  उद्देश्य  भ्रष्टाचार

 कम  करने  का  है  जिसको  दृष्टि  में  रख  कर  कानून  बनाये  गये  वह  उद्देश्य  उनसे  कतई  पुरा

 नहीं  हो  पा  रहा  है  इसਂ  वास्ते  देश  में  श्राम  तौर  से  यह  चिन्ता  पाई  जाती  है  यह  बिल्कुल

 स्वाभाविक  भी  है  कि  इसके  लिये  कुछ  प्रौढ़  ऐसे  ठोस  कदम  उठाये  जाने  जिनसे  भ्रष्टाचार  चाहे

 जिस  शक्ल  में  भी  क्यों  न  वह  दूर हो  सके  ।  मुझे  लगता  है  कि  मूवर  जिन्होंने इस  बिल

 को  पेदा  किया  उनका  मंदा  भी  यही  है  कि  कोरप्शन  को  जिस  शकल  में  भी  चाहे  वह  उसको

 दूर  किया  जाना  चाहिये  ।
 लेकिन  वह  इस  बिल  के  ova  कर  देने  से  ही  दूर  नहीं  हो  सकती  है  ।

 एक  कानूनी  दिक्कत  की  भी  मेरे  मित्र  श्री  ईश्वर  seat  ने  आपका  ध्यान  खींचा  है  वह

 यह  है  कि  जब  श्राप  तीन  साल  तक  का  दण्ड  प्रिवेंशन  कोरप्शन एक्ट  के  देते  हें  तो

 उसको  श्राप  समरी  ट्रायल  जिस  तरह  से  बना  सकते  हें  जब  तक  कि  श्राप  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड

 में  संशोधन  नहीं  करते  हे  ।  इसके  साथ  ही  साथ  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  में  संशोधन  तीन  साल  तक

 की  सज़ा  देने  के  लिये  किस  तरह  किया  जा  यह  भी  एक  सवाल  है  जिस  पर  विचार

 किया जाना  चाहिये  ।  आसानी  सेਂ  उसे  करना  बात  नहीं  होगी  ।  या  तो  ar  उसमें

 जो  तीन  साल  की  सजा  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  उसको  कम  कर  सकते  हैँ  झर  कम  करने  का

 मतलब  यह  होगा  कि  भ्रष्टाचार  are  भी  बढ़  जायेगा  या  फिर  श्राप  कुछ  इस  तरह  के  कदम  उठा

 सकते  हें  जिससेਂ  भ्रष्टाचार  जो  बढ़  वह  खत्म  हो  सके  |

 भ्रष्टाचार  को  खत्म  करने  के  लिये  सबसे  बड़ी  झ्रावश्यक  बात  जो  है  जिसको  में  आपके

 सामने  रखना  चाहता  यह  है  कि  समाज  का  ढांचा  इसको  हमें  बदलना  चाहिये  प्रौढ़  जब

 तक  समाज  का  ढांचा  नहीं  बदलेगा  भ्रष्टाचार दूर  नहीं  हो  सकेगा  ।  लेकिन यह  तो  एक  बहुत  बड़ी

 बात  है  जिसको  करने  में  समय  लग  सकता  है  लेकिन  जो  आसानी  से  कर  सकते  हें  वह  यह  है  कि

 जो  लोग  शा सना रूढ़  जो  चुने  हुये  व्यक्ति  हैं  वे  तो  ऐसे  आदर्श  कायम  कर  सकते  इस  तरह  का

 अपना  जीवन  बना  सकते  हैं  जिससे  लोगों  के  दिलों  में  यह  भावना  पैदा  हो  कि  यदि  उन्होंने  कोई

 गलती  कोई  भ्रष्टाचार  किया  या  किसी  ऐसे  कायें  में  अपने  श्राप  को  फंसाया  जो
 कि

 गैरकानूनी

 तो  उन्हें  नुक्सान  हो  सकता  बहुत  हानि  उनको  उठानी  पड़  सकती  है  तथा  उन  से  उनकी  नौकरी

 तक  भी  छीनी  जा  सकती  है  कौर  सजा  भी  हो  सकती  है  ।  हमारे  समाज  में  तथा  हमारे  प्रशासन  में

 इस  तरह  की  बात  अभी  नहीं  पाई  है  ।  में  यहां  पर  कोई  खास  सामने  नहीं

 चाहता  हूं  लेकिन  श्राम  तौर  से  जनता  में  जो  भावना  है  इस  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  उसको  सामने

 रखना  चाहता  हूं
 ।  भ्रष्टाचार  a  fas  पब्लिक  सर्वेट्स  में  है  बल्कि

 उन  में
 नी

 है  जो
 लोग

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 चन  कर  जाते  हें  शौर  जिनको  जनता  की  सेवा  करनी  होती  है  ।  इस  बात  की  कसे  प्रकाश  की  जा

 सकती  है  कि  पब्लिक  सर्वेट्स  में  से  तो  भ्रष्टाचार  खत्म  हो  जाये  लेकिन  ऐसे  लोगों  में  से  यह  दूर  न

 हो  ।  पब्लिक  सर्वेट्स  अकेले  नहीं  हूं  जो  भ्रष्टाचार  करते  हें  या  जो  कोर्ट  कटोरदान  से  मेरा

 केवल  यह  मतलब  नहीं  कि  है  कि  वही  कार्य  कोरप्ट  हैं  जो  झा धिक  लाभ  के  लिये  किये  जाते  हें  ।

 लेकिन  इसमें  वे  कार्य  भी  शामिल  हें  जो  दूसरी  तरह  के  लाभ  उठाने  के  लिये  किये  जाते  जो

 पात पूर्ण  होते  हें  या  जो  इस  उद्देश्य  से  किये  जाते  हूँ  कि  wast  नज़दीकी  रिश्तेदारों  या  दोस्तों  को

 लाभ  पहुंचाया जाय  ।  ऐसे  कार्य  करने  से  यह  भावना  फैलती  है  जनता  में  तथा  पब्लिक  सर्वेट्स  में  भी

 faq  भी  इस  तरह  के  काय  कन्  सकते  हें  प्रो  लाभ  उठा  सकते  एसी  सुरत में  प्रशासन

 कोई  अनुचित  करेगा  तो  उसे  पता  होंगा  कि  उसके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  होगी

 लेकिन  are  जो  शासक  वर्ग  है  वह  कोई  भी  शभ्रनुचित  कायें  नहीं  करेगा  तो  जो  निचले  वर्ग  के

 लोग  हें  उनमें  यह  हिम्मत  नहीं  होंगी  कि  वे  कोई  अनुचित  कार्य  कर  सकें  ।

 इस  वास्ते  में  निवेदन  करूंगा  कि  को  मिटानें  के  लिये  क्या  केवल  कानन  बना  देने  से

 कानूनों  में  संशोधन  कर  देने  मात्र  से  ही  हमारा जो  उद्देश्य  है  वह  पुरा  हो  सकता  है

 नहीं हो  सकता  है  तो  हमें  सोचना  होगा  कि  इसके  लिये  कौन  से  दूसरे  कदम  उठाये  जा  सकते  हैं  या  कौन

 से
 दूसरे  तरीके  अपनाये  जा  सकते  हैं

 ।
 मैं  समझता  हूं

 कि
 प्रचार  करके  तथा  यह  भावना  फैला

 कर

 तथा  व्यवहार  द्वारा  हम  इस  काम  को  कौर  भी  seal  तरह  से  कर  सकते  हैं  ।

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  समाज  का  जो  ढांचा  उसको  बदला  जो  ना-बराबरी

 इस  समय  दे  ष्टि गोचर  हो  रही  है  वह  कम  समाज  में  समता  बराबरी  |  इसके  साथ-साथ

 यह  भी  जरूरी  है  कि  जिन  लोगों  ने  बहुत  पहले  सामने  उच्च  ः  रखे  उन्हीं पर  भी

 करते  हुये  वे  जनता
 को

 दिखा  दें
 कि

 चाहे  शासन  का  भार  उनके  कन्धों  पर  है  लेकिन

 फिर भी  वे  इस  तरह  के  लोग  नहीं  हो  गये  हैं  जो  कि  जनता से  दूर  चले  गये  या  जिस  तरह  का  पहले

 वे  जीवन  व्यतीत किया  करते  उस  तरह  का  जीवन  वे  व्यतीत  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मैं  निवेदन

 करूंगा  कि  जब  तक  यह  भावना  नहीं  जायेगी  प्रो  हमारा  इस  तरह  का  व्यवहार  नहीं  तब

 तक  श्राप  चाहे  जितने  कानून  बना  उससे  कोई  खास  काम  होने  वाला  नहीं  फिर  भी  कुछ  इस

 तरह की  कमियां  हो  सकती  हैं  जिनकी  तरफ  मूवर  महोदय  झ्रापका  ध्यान  चाहते  थे  ।

 इस  तीन  साल  की  सजा  को  बढ़ा  भी  दिया  जाये तो  भी  जो  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  का  उद्देश्य

 है  वह  मेरे  विचार  से  पुरा  नहीं  हो  सकता  है
 ।

 मैं  चाहता हूं  कि  सरकार इस  समस्या  पर

 gan  विचार करे  ।  भ्रष्टाचार
 को

 कानून  बना  कर  ही  दूर  किया  जा  सकता  है  या  कानन  में

 परिवहन  करके  दर  किया  जा  सकता  है  तो  कानन  बनायें  या  कॉनन  में  परिवर्तन  करें  ।  लेकिन

 में  समझता  हूं  राज  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  हम
 समाज  के

 ढांचे  को  बदलने  की  को दिदा  करें

 अपने  दष्टिकोण  में  परिवर्तन  लाने  की  कोशिश  करें  ।  जब  तक  श्राप  aoa  दष्टिकोण में  परिवर्तन

 नहीं  लायेंगे  तब  तक  प्रशासकीय  मशीनरी  के  दृष्टिकोण  में  परिवहन  नहीं  हो  सकेगा  ।

 भ्रष्टाचार  दर  नहीं  हो  सकेगा  |  मापन  यह  नहीं  किया  तो  मुझे  डर  है  कि  कहीं  लोगों

 का
 जनतंत्र  में  जो  विश्वास  है  वह

 उठ  न
 जाये  उनको  यह  विश्वास

 न  हो  जाये  कि  जनतंत्र चल

 नहीं  सकता
 वोट

 से  चुन  कर  जो  सरकार  कायम  होती  है  वह  कार्य  नहीं
 कर

 सकती  है

 ग्रोवर  यह  बड़ी  भयानक  बात  होगी  ।  इस  प्रकार  की  मनोवृत्ति  भविष्य  के  लिये  बहुत  खतरनाक  साबित

 हो  सकती है  ।
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 इस  वास्ते  र. म अ्रापर  प्रार्थना  करता  हुं  कि  श्राप  इस  मसलें  पर  yeaycargaan  विचार  करें  तथा

 ऐसे  कदम  उठायें जिससे  लोगों के  दिलों  में  विश्वास  की  भावना  पैदा  हो  कौर  उनमें  यह  भावना

 विकसित  हो  कि  सरकार  नहीं  चाहती  कि  भ्रष्टाचार  हो  या  पक्षपातपूर्ण  कार्रवाइयां  हों  तथा  एक

 दूसरे  को  लाभ  पहुंचाने  की  मनोवृत्ति  बनी
 जब

 तक  यह  भावना  बनी  रहेगी  तब  तक  जिन्हें

 आप  हायर-परप  कहते  हें  उनमें  से  भी  भ्रष्टाचार  की  जो  भावना  है  वह  दूर  नहीं  हो  सकेगी
 ।  श्राप

 एक  कानून  में  परिवर्तन  दूसरे  में  कुछ  नहीं  होगा  |  आपको  दृष्टिकोण में  परिवर्तन
 लाना

 जल्दी  से  जल्दी  हिन्दुस्तान  में  बराबरी  लानी  समता  लानी  पक्षपातपूर्ण

 वाइयों  पर  अंकुश  लगाना  कौर जब  श्रापने  ये  सब  कार्य  किये  तभी  कुछ  wes  नतीजे  प्रापक

 सामने झरा  सकेंगे  |

 alo  रणवीर  सिह  :  उपाध्यक्ष  मै  इस  विधेयक  के  कानूनी  पहलू  के  बारे

 में  कोई  खास  बात  नहीं  कह  सकता  हुं  क्योंकि  में  कोई  कानूनी  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  न  ही  यह  बतला

 सकता  हूं  कि  भ्रमर  इंस  विधेयक  को  मान  लिया  जाए  तथा  यह  सदन  इसको  मंजूर  कर  ले  तो
 जो

 बीमारी

 है  वह  सही  तौर  पर  दूर  हो  जायेगी  या  उसका  झ्रच्छी  तरह  से  इलाज हो  गा  या  नहीं  |  लेकिन  इस

 बिल  को  जिस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर  पेश  किया  गया  है  उसमें  मैं  उनके  साथ  हमदर्दी  रखता

 हूं  ak  सभी  उनसे  इस  बात  से  सहमत हूं  कि  सरकार  को  पुरी  कोशि  करनी  चाहिये  कि

 कर्मचारियों  के  जो  भ्रष्टाचार  वह  खत्म  हो  ।

 अभी  मेरे  कुछ  साथियों  ने  कहा  कि  भ्रष्टाचार  का  होना  या  न  होना  इस  बात  पर  मुनहसिर

 करता है  कि  हम  किस  किस्म  का  वायु  मंडल  तैयार  करना  चाहते  हैं  या  किस  किस्म  का  समाज  बनाना

 चाहते  में  आपको  बतलाना  चाहता हूं  कि  कुछ  अर्सा  हुमा  इस  सदन  ने  एक  प्रस्ताव  पास  किया  था

 जिस  में  कहा  गया  था  कि  हम  इस  देश  के  समाजवादी  समाज  व्यवस्था  कायम  करना  चाहते  हैं  ।

 तो  जिस  तरह  की  समाज  की  स्थापना  हम  करना  चाहते  हैं  उसका  प्रायः  उस  प्रस्ताव  में  साफ  तौर

 पर  ज़ाहिर  किया  गया  है  जो  हमने  पास  किया  था  ।  लेकिन  इस  बात  को  मे  मानता हूं  कि  समाज

 में  से  भ्रष्टाचार  दूर  हो  लेकिन  इस  बात  से  में  सहमत  नहीं  हो  सकता  कि  राज  कम  चा रियों  में  जो

 चार  है  उसका  कोई  बहुत  ज्यादा  समाज  के  ऊपर  नहीं  पड़ता है  TAT  जो  नान-ग्राफिक्स

 होते हैं  उनका  बहुत  अधिक प्रसर  पड़ता  है  |  यह  ठीक  है  कि  भ्रष्टाचार  चाहे  कहीं  भी  हो  वह  बुरा

 है  तथा  झगर  कहीं  पर  चुने  हुए  व्यक्तियों में  भष्टाचार  होता  है  तो  वह  कौर  भी  अधिक  बुरा  लेकिन

 आज  जिस  किस्म  का  राज्य  का  ढांचा  है  पौर  जिस  ढंग  पर  हम  चल  रहे  हूं  उसमें  ०

 तो  यहां  तक  कहता  हूं  कि  ce  काम  की  जिम्मेवारी  राज  कमंचारियों  के  ऊपर  है  जिन  को

 चुना  हुमा  ब्यक्ति  कहा  जाता  है  या  जो  यह  सदन  है  यह  तो  पालिसी  डिसिशन  ही  कर  सकता  नीति

 ही  निर्धारित  कर  सकता  रास्ता  ही  दिखला  सकता है
 तथा  उस  रास्ते  जो  चलने  वाले  हैं  वे

 कर्मचारी  ही  हू  कौर  उस  पालिसी  को  कार्यान्वित  करने  वाले  राज  कर्मचारी  हूँ  |  इस  वास्ते  जब

 तक  राज्य-कमंचारियों  के  अन्दर  से  भ्रष्टाचार  नहीं  जायेगा उस  वक्त  तक  देश  के
 समन्दर

 बहुत  ज्यादा

 सुधार  नहीं  हो  सकता  है
 ।

 ठाकुर  दास  भागे  पीठासीन

 oft  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  देश  में  वायुमंडल  ऐसा  बनना  चाहिये  जिसमें  कि  म्पष्टाचार  न

 मेरी  समझ  मेंनहीं  पाया  कि  वे  किस  ढंग  का  वायुमंडल  चाहते हूँ
 तथा

 जो  वायुमंडल  उनके

 खयाल में  casa  में  है  वह  बन  भी  सकता  है  या  नहीं  ।  नगर  वायुमंडल  से  उनका  मतलब  यह  है

 कि ऊंच  नीच  कम  हो  तथा  जो  फक  इस  वक्त  पाया  जाता  है  वह  कम  होना  चाहिये  तो  वह  करने  की  तो



 १२२०  भ्रष्टाचार  निवारण  )  विधेयक  २२  १९५८

 रणवीर

 हम  कोशिश  कर  रहे  हैँ  लेकिन  उसको  बिलकूल  मिटा  दिया  जाय  यह  मुमकिन  है  या  यह  शक

 की  बात है  ।

 किसानों में  मानता  हुं  कि  हिन्दुस्तान में  एक  areal की  आमदनी  २४५०  रूपया  सालाना  है  ।

 कीਂ  कई  जगहों पर  इससे  भी  कम  झ्रामदनी  हो  सकती  ग्रोवर  इसके  विपरीत छोट  से  छोटा  जो

 राज्य  कमं  चारी  है  उसको  भी  ७४  रुपया  मासिक  मिलता  है  कौर  उसकी  तीन  महीने  की  आमदनी  उनके

 एक  साल  की  आमदनी  के  बराबर  है
 ।  इसका  क्या  यह  मतलब  है  कि  सरकार  हाथ  पर  हाथ  रख

 कर  बैठ  जाये  झ्र ौर कुछ  न  करे  ?  marx  बिरला  को  एक  चपड़ासी  के  बराबर  हम  नहीं  ला  पाते  हैं

 तो  कया  इस  का  यह  अथ  है  कि  भष्टाचार  को  कम  करने के  लिये  हम  कोई  कानूत ही न ही  न  बनायें  ।

 ईश्वर  प्रकार  साहब  न  कहा  कि  वायुमंडल  बनन से काम ठीक काम  ठीक  होता है  ,  सजा  से  नहों  होता  है  |

 एक  तरफ  सजा  देने
 को

 यह  नहीं  समझा  जाता
 कि

 इस  से  कोई  बात  ठोक  होती  है  दूसरी  तरफ  इस  बात

 पर  एतराज है  कि  तीन  महीने
 की

 सजा  कर  दो  जायेगी
 तो  इस  से  भष्टाचार  बढ़ेगा  ।  तो  इस  तरह से

 जो
 उन  के  तक  मुझे  उनमें  कंट्राडिक्शन  मालूम  होता  उन  के  तक  को  मैं  समझ  नहीं  पाया

 |

 मे  तो  यह  मानता हूं  कि  जहां तक  तीन  महीने  की  सजा  का  ताल्लुक  चाहे  तीन  महीने  की  सजा  हो  चाहे

 तीन  साल  की  सजा  उस  से  कोई  फक  पड़ने वाला  नहीं  है  |  असल  बात  यह  है  कि  जो  राज्य कम  चारो

 हैं  श्रगर उन को उन  को
 तीन  महीनों की  संजा  होती  है  तो  वह  सिर्फ  तीन  महीनों  की  सजा नह

 उन  की  नौकरी

 जाती पेन्शन  का  हक  जाता  है  प्रौढ़  दूसरी  सरकारी  नौकरी  करने  का  जो  हक  है  वह  भी  जाता है  |

 are  तीन  महीनों  की  सजा  को  सिफ  तीन  महीनों  की  सजा  नहं  समझा  जाना  चाहिये  ।  q  तो  यह

 समझता हुं  कि  ड्राप  चाहे  उस  का  एक  दिन  की  सजा  न  लेकिन  are  एक  ऐना  कानून  हो

 कि  जिस
 ने  भी  किया  ate  यह  सात  zi  ott  ि  उस  ने

 अ्रष्पचार  किया  है  तो  यह

 सारे हक  faa  तो  भले  ही  श्राप  उस  को  एक  दिन  को  सजा
 न  वह  कहों  ज्यादा

 उस  भ्रष्टाचार  को  रोकने
 रास्ता  इत  लिप  मैं  इत  कारण  विधेयक  के

 खिलाफ  नहीं  हो  सकता  कि  उस  में  सज्ञा  थोड़ा  war  गई  a  सजा  को  ज्यादा

 ही  रखना  है  तो
 कोई  दूसरा  भ्र में डिग  बिल  हमारे  कानून  मंत्रा  ला  लेकिन  एक  बात

 बिल्कुल  सही  है  कि  जो  मुकदमों  का  लम्बा  चौड़ा  तरीका  साल  ही  साल  जो  मुकदमें  चलत

 उनका  नतीजा  हम  न  देखा  है  कौर  जो  बात  सही  करके  पर  हम  हैं  नह  नहर  होते  पाती  ।  यही

 नहीं  ने  एक  कानून  बनाया  था  कि  रिश्वत  का  लेना  तो  जमे  है  रिक्त  देने  वाला  भो  मुलजिम

 माना  जायगा  ॥  इसका  नतीजा  यह  gat  कि  ड्राप  कोई  प्रदान  तह  लता  सक  ।  कि  फीस  ते  रिश्वत

 ली  क्योंकि  wart  कोई  यह  हौसला  करता  है  कि  वह  श्राप  ate  at¢  को  उसको  इतला  ATT

 लीजिये  कि  उसका  कोई  काम  पुरा  नहीं  ्  र  वहू  राज  HT  नारो  की  गलती  को  बतलाना  चाहता

 तो  भी  उस  का  काम  पूरा  नहीं  होता  है  ।  मेरा  क.ई  यह  खास  मतलब  नहों  कि  जो  रिश्वत

 देता  है  उसको  छोड़  दिया  जाय  लेकिन  मै  एक  बात  जरूर  मानता  हूं  कि  जा  रिश्वत  देने  वाले  उनमें

 कई  TH  ऐसे  आदमी  होते  हैं--कुछ  खास  बड़े  आदमियों  की  बात  मैँ  नहीं  कहता जो  बड़े बड़े

 दार  हूँ  जो  कि  रिश्वत  देते  हैं--लेकिन  झाम  आदमी  जो  होत  है  ऐसे  हालात  में  होत  हैं  कि  उन  का  काम

 नहीं  चलता  ।  बाप  शभ्रदालतों  के  ही  काम  को  देखिये  ।  किसान बाहर  से  अदालतों  में  tar

 उसको  अपनी  तारीख  लगवानी  है  क्योंकि  वह  शाम  तक  वहां  रहेगा  तो  उस  को  घर  वापस  जाने  के

 लिये  सवारी नही  मिलेगी  कौर  कम  से  कम
 ४

 रु०  वहां  खर्च  करने  पड़ेंगे  ।.  उस  की  तारीख

 जल्दी
 लग

 जाये
 उसके  लिये  उस  को  fas  २  रु०  ही  खर्चे  करने  पड़े  तो

 भी
 वहू  २रु०  के  खर्चे से  बच

 सकता  है  ।
 इस  लिये  ऐसा  खयाल  उस  के  दिमाग  में  आरा  सकता  है  कि  अदालत  के  चपरासो  को  १  रु०

 दूसरे  कमेचारी को को  १  रु०  दे  कर  तारीख  लगवा  ले  २  रु०  बचा ले  |  इस  तरह  के  जो  झ्रादमी
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 होते  हैँ  वह  एक  तरह  से  मजबूर  हो  कर  ऐसा  काम  करते  हैं  ।  जो  सरकारी  ग्राहको  जो  पद  पर  ग्राउंड

 जिम्मेदार  areal  कानून  को  समझ  हुए  एक  तरफ  तो  वह  दूसरी  तरफ  वह  झामुमो  हैं  जिन

 को  का तुत  का  पूरा  ज्ञान  भो  तहों  जिन  को  यह  भी  पता  नहों  है  कि  वहू  किस  तरह  से  राज्य  कम  वारी

 के  खिलाफ
 जा

 सकते  जो  कि
 रिश्वत  लेते

 मैं  दूसरी  किस्म  के  प्रादमियों  को  बहु  त  ज्यादा  कपरवार

 नहीं  समझता  ।  यही  नहों  मै  ने  कई  दफा  सुना  कि  कई  बड़े  बड़े  प्राफिपसं  हैं  जिन  के  लिए  श्र  frag

 कौर  मंत्रो  लोग  जानते  हैं  कि  वह  कुसूरवार  है  लेकिन  उन  के  खिलाफ  कोई  का  रंगाई नहों  को  जा

 मुझे याद  है  एक  बार  कृषि  मंत्रालय  का  एक  सवाल  पता  नहों  ग्रामर  सेक्रेटरी  या  डिप्टी

 सेक्रेटरी का  मामला  उस  क्त  मुंशी  जी  वजीर  होते  थे  ।  उनको  राय  थो  कि  उस  दफतर  का

 इस्तीफा  ले  लिया  जाय  तो  ज्यादा  अक्लमंदी  की  बात  TAT  स्टार  प्राप्त  में  मामला  इस

 झंझट में  हम  HA  तो  न  तो  हम  उस  का  साबित  कर  सकेंगे  और न  उस  का  कुछ  बिगाड़  मर्चेंट  ।

 वह  छुट  उस  को  तन्ख्वाह  भी  देनी  पड़ेगी  एक  खराब  ग्राहकों  को  उस  जगह  पर  रखने

 के  लिये  हम  मजबूर  होंगे  ।

 इस  लिये हम  को  इस  कानन  में  इस  तरह  से  संशोधन  करना  चाहिये  कि  भले  ही  हम  ऐसे

 आदमियों  को  gata में  सजा  न  करवा  क्योंकि  यह  कोई  बहुत  बड़ी  बात  नहों  लेकिन  जो

 करप्ट  भ्रामक  वह  राज  कम  वारी  न  रह  सके  कौर  उस  ने  जो  धत  भष्टाचार  कर  के  प्राप्त  किया

 है  उस  उस  े  ले  सकें  ।  इस  के  होने  के  बाद  सजा  एक  साल  की  तीन  महीने  की  एक  महीने या

 एक  दिन  की  उस  से  कोई  ज्यादा  फर्क  पड़ने  वाला  नहीं  है  ।  में  समझता  हूं  कि  अगर  यह

 विधेयक  इस  काम  को  पुरा  नहीं  करता  तो  कोई  दूरा  यक  हमारे  कानू त
 मंत्री  ले  ड्राप  ताकि  जो

 भ्रष्टाचार  को  बहुत  बढ़ो  हुई  बीमारी है  वह  दूर  हो  सके  ।  क्योंकि  पहने  जो  ला  एण्ड  डर

 वाला  राज्य  था  वह  नहीं  राज  हमारे  सरकारी  आदमी  कारवानों  के  भी  मालिक  हैं  शर

 ऐसे  कारखानों  के  मालिक  बनने  जा  रहे  हूं  जिन  से  जनता  का  सोधा  सम्बन्ध  रेलों  के  मालिक  बनने

 जा  रहे  मोटरों  क  मालिक  बनने  जा  रहे  बन  नहीं  रहे  बह  मालिक  एक  एक  खोज  faa  की

 जीवन  के  जरूरत  होती  है  उस  के  राज  कम  चार  मालिक  कौर  उन  के  अन्दर  से  भष्टाचार  का

 दूर  होना  बहुत  जरूरी  मगर  इन  का  मुकाबला  चुने  हुए  आदिमयों  से  किया  तो  यह  लोग

 ज्यादा  नुक्सान  पहुं  वा  सकत  हैं  ।  जो  श्रादमों  एडिटेड  होप  वह  कोई  भ्रष्टाचार  करेंगें  तो  पांच

 साल  के  जाद  लाग  उनको  उठा  कर  फैंक  हेंगे  ।  लेकिन  अगर  सरकारो  करे  वारी  लोगों  के  लिपे  कोई

 भष्टाचार  दूर  करने  का  कानून  नहीं  होगा  तो  उस  से  बड़ा  नुक्सान  होगा  क्योंकि  उन  को  नौकरी  भी

 सुरक्षित  पेन्शन  भी  सुरक्षित  ak  we  खोज
 हूँ

 जो  सुरक्षित  चुने  हुए  ग्रादभियों
 के

 लिये  arg  सुरक्षा  नहों  वह  गलती  करता  है  तो  लोग  उसे  नलों  दफा  समझेंगे  उसे  रास्ता

 दिखा  सहो  रास्ता  कि  किस  तरह  से  उसे  चलना  चाहियें  कौर  देश  को  सेवा  किस  तरह  से  होनी

 चाहिये  ।

 रि  केशव
 :

 प्रस्तावक  महोदय  ने  जिस  भावना  से
 इस

 विधेयक  को  प्रस्तुत

 किया  मैं  उसके  लिये  उसको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  हमें  अपने  देश  से  भ्रष्टाचार  समाप्त  करना

 परन्तु  यह  बात  सही  नहीं  है
 कि  म्पष्टाचार  शिखर

 पर
 पहुंच  गया  है

 |  इसके  अतिरिक्त
 जो  ढंग  श्राप

 अपनाना  चाहते  वे  ठीक  नहीं  हैं  ।  देरी  आर  परेशानी  का  तो  उपचार  होना  परन्तु

 इसी  विचार  से  यदि  सारे  म्यष्टाचार  के  मामलों  को  संक्षेप  प्रक्रिया  के  अर्न्तगत  लाया  जायेगा  तो  यह

 गड़बड़ी
 वाली बात  होगी  ।  इससे  न्याय  के  स्थान  पर  भ्र न्याय  प्रतीक  होगा  |

 अंग्रेजी  में
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 इसके  अतिरिक्त  सजा  भी  कम  हो  जो  कि  बड़  भष्टाचार  के  मामले  में  कुछ  भी  नहीं  कही

 जा  सकती ।  कौर  भी  कई  एक  शिखाधार  पर  मुझे  इस  विधेयक  पर  बहुत  भारी  आपत्ति  है  ।

 मेरा  मत  है  कि  इसके  लिये  वर्तमान  कानन ही  ठीक  है  प्रौढ़  इस  में  परिवर्तन करना  उचित  नहीं  |

 में  विधेयक  को  विरोध  करता  हूं  ।

 शो  स०  मत  बनर्जी  प्रस्तावक की  भावना  बहुत  ही  उत्तम  है  कौर  हमें उस  पर

 काफी प्रसन्नता भी  है  ।  भ्रष्टाचार  देश का का  एक  भयानक  रोग  बन  गया  है  प्रौढ़  कहा  नहीं  जा  सकता

 कि  किसी  प्रकार  के  उपचार  से  उसका  इलाज  हो  सकेगा  अथवा  नहीं  ।  स्वतन्त्रता  के परचात च  हमारी

 राष्ट्रीय  राय  में  ११  प्रतिशत  की वृद्धि हुई  ।  हमारा  उत्पादन  शहरों  उत्पादन  क्षमता  में  भी

 हुई |  परन्तु  हमारा  राष्ट्रीय  चरित्र  कितना  गिर  गया  यह  कोई  भी  जानने  का  यत्न  नहीं  कर  रहा

 है  ।  हम  अपनी  परम्पराश्रों  को  भल  रसातल को  जा  रहे  हैं  ।  में  १४  ag  सरकारी  कर्मचारी

 रहा  हूं  कौर  मैं  जानता  हूं  कि  किस  प्रकार  बड़े-बड़े  प्रतिकारी  अ्रष्टाचार करते हैं श्रौर किस प्रकार यह करते  हैं  प्रौढ़  किस  प्रकार  यह

 दिन  प्रतिदिन बढ़  रहा  है  ।  बड़े-बड़े
 महान  व्यक्तियों  को

 भी
 उससे  बचना  असम्भव  रहा

 तीसरी  कौर  चौथी  श्रेणी  के  लोगों  पर  एक-एक  दो-दो  रुपयों  के  भ्रष्टाचार  का  आरोप  लगाया

 जाता  केन्द्रीय  सरकार  के
 १४

 लाख  कर्मचारी  एक  से  कम  वेतन  पाते  ag  इनकी  स्थिति

 का  अन्दाजा लगा  सकते  हैं  ।  ऐसे  लोग  यदि  एक  दो  रुपये ले  लेते  हैं  तो  इसे  YSEPale  नहीं

 कहा  जा  सकता है  ।  इसका  कारण  उनकी  गरीबी  है  ।  आप  उन  भ्रष्टाचारों  को  देखिये  जो  कि

 राष्ट्रीय स्तर  पर  हो  रहे  सरकारी  क्षेत्र  को  छोड़  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  क्या हो  रहा

 लोग  १०  लाख  चुनाव  के  लिये  देकर  बड़े  बड़े  राजनीतिज्ञों  को  ा  हाथ  में  कर  लेते  हैं  ।  हम  इन

 गम्भीर  मामलों  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये  |

 परन्तु मैं  विधायक  का  समर्थक नहीं  हूं  ।  संक्षेप  कार्यवाही श्र  तीन  मास  की  सजा  से  काम

 नहीं  चलेगा  |  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  भ्रष्टाचार  सम्बन्धी

 मामलों पर  विचार  करने  के  लिये  मंत्री  महोदय  एक  समिति  नियुक्ति  कर  सकते  हैं  ।  मुझ  प्रसन्नता

 है  कि  प्रतिरक्षा  विभाग  में  श्री  कृष्णा  मेनन  ने  कुछ  किया  है  ।  इसके  साथ  ही  हमें  अपने  राष्ट्रीय  चरित्र

 को  ऊंचा  करनें  का  यत्न  करना  चाहिये  |  इसके  बिना  हम  द्वितीय  योजना  की  सफलता  भी प्राप्त

 नहीं कर  र: पक  |

 gto  ato  तिवारी  में  विधेयक  का  समर्थक हु  तीन  मास
 की

 सज

 सम्बन्धी  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  गया  है  |  परन्तु  सजा  का  नरन  उतना  नहीं  है  जितना  कि  उसके

 नैतिक  प्रभाव  का  एक  दिन  की  सजा  भी  किसी  का  सब  कुछ  छीन  लेती  है  ।  उसकी  इज्जत

 और  निवृत्ति  वेतन  सब  कुछ  समाप्त  हो  जाता  है  ।  राज  भ्रष्टाचार  इतना  बढ़  गया  है  कि  ईमानदार

 व्यक्ति  तलाश  करने  पर  भी  नहीं  उपलब्ध  होते  ।  इस  लिये  west  यह  है  कि  इसको  कैसे  हटाया  जाय  ।

 सामान्य  मुकदमें  वर्षों  चलते  रहते  हैं  इस  बीच  भ्रमणकारी  लोग  इधर  उधर  से  सहायता  प्राप्त  कर

 अरपना  बचाव  कर  जाते  a |  बहुत  संख्या  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  भ्रष्टाचार  के  मामले  पकड़े

 परन्तु  बहुत  ही  कम  लोगों  को  सजायें  हुईं  संक्षेप  कार्यवाही  में  यह  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  |

 मेरा  मत  है  कि  विधेयक  के  स्वीकृत  हो  जाने  पर  Wee  कम  हो  सकेगा |  एक  अधिकारी  को

 च्यत  करने  से  दूसरे  पर  इसका  प्रभाव  तो  पड़ता  ही  है  |

 मैं  विधेयक
 का  समर्थन  करता  हूं  ।

 —

 अ्रंग्रेजी  में
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 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  सभापति  वाद-विवाद  को  सुनने

 पर  पता  लगता  है  कि  इस  विधेयक  का  एक  सदस्य  ने  तो  पूर्ण  तरह  से  समर्थन  किया  है  तथा  दूसरे  ने

 ७  मन  से  कौर  सभी  नप  सदस्यों  ने  इसका  विरोध  किया  है  प्रौढ़  उन्होंने  बड़े  उचित  कारण  दिये
 a
 ह  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  अपने  विरोधी  पक्ष  के  मित्र  श्री  ईश्वर  meat  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  उन्होंन

 इसके  विरोध  में  ठीक  तक॑  प्रस्तुत  किये  हैं  श्र  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधेयक  के
 सामान्य  उपबन्धों का

 विरोध  ही  किया  गया  है  ।.  यहां  तक  कि  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  भी  बड़े  विनम्र  शब्दों  में

 इसको  प्रस्तुत किया  है  ।

 हम  सभी  की  यह  इच्छा  है  तथा  माननीय  सदस्य का  उद्देश्य  भी  यही  था  कि  भ्रष्टाचार दूर  कर

 दिया  जाये  ।  हम  सबको  इसी  पर  विचार  करना  है  कि  भ्रष्टाचार  को  किस  प्रकार  दूर  किया  जाये  ।

 परन्तु  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  जो  सुझाव  दिये  हैं  उनसे  इस  रोग  के  दूर  हो  जाने  की  कोई  संभावना  नहीं  है

 उन्होंने  बताया  कि  उनका  विचार है  कि  भ्रष्टाचार  निवारण  शभ्रधिनियम  के  अधीन  खाने  वाले  सभी

 अप  रातों  को  संक्षिप्त  परीक्षण  के  द्वारा  निबटा  दिया  जाये  ।  जैसा  कि  कुछ  माननीय  सद्स्यों  ने  बताया  |

 संक्षिप्त  परीक्षण  के  द्वारा  वही  मुकदमे  निबटाये  जाते  हैं  जिन  में  अपराध  गंभीर  प्रकार  का  नहीं  होता

 है  तथा  थोड़ी  ही  सम्पत्ति  का  मामला  होता  है  ।  इसी  प्रकार  संक्षिप्त  परीक्षण  कुछ  मामलों  में  ही

 होता  भ्रध्याय  २२  की  धारा  २६०  में  भी  दिया  है  कि  दण्डाधिकारी  यदि  चाहे  तो  संक्षिप्त  परीक्षण

 कर  सकता है  ।  इस  प्रकार  जब  कोई  अपराध  गंभीर  नहीं  तो  संक्षिप्त  परीक्षण  की  कोई

 प्रक्रिया  ware  जाती  है  ।  जहां  तक  अपराधी  का  सम्बन्ध  है  संक्षिप्त  परीक्षण  में  कुछ  कठिनाइयां

 भी  होती हैं  ।
 जेसे

 यदि  जुर्माने की  राशि एक  निश्चित  राशि से  कम  होती है  तो

 अपराधी  को  ata  करने  का  अधिकार  नहीं  होता  है  ।

 अरब  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  को  लीजिये  ।  भ्रष्टाचार  निवारण

 अधिनियम  भारतीय दण्ड  संहिता  के  कुछ  अपराधों  को  हस्तक्षेप  बना  दिया गया  है  ।

 इसके  साथ  साथ  एक  नया  अपराध  विशेष  रूप  में  बनाया  गया  हैं  जिसके  ग्रन्तगंत

 वह  अपराध  कराते  हैं  जिनमें  बारबार  भ्रष्टाचार  किया  गया  हो  ।  इंस  अपराध  की  घोषणा  करते  समय

 दो  बातें  की  गई  माननीय  सदस्य  का  विचार  था  कि  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं भी  उन

 के  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 परन्तु  मैं  श्री  ईश्वर  भ्रमर  के  इस

 विचार  से  भी  पूर्णतया सहमत  हूं
 कि

 देर  में  न्याय  करना  बुरा  है  परन्तु  संभवतः  बहुत  शीघ्रता से  न्याय
 करना  तो  बहुत  ही  बुरा  है  ।  इसीलिये  भ्रष्टाचार  निवारण  ऑ्रधिनियम  को  पारित  करने  समय

 ऐसी  व्यवस्था  रखी  गयी  थी  जिससे  अत्यधिक  विलम्ब  होने  की  कोई  संभावना  न  इसी  कारण

 से  विशेष  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  ताकि  असाधारण  विलम्ब न  हो
 ।  इस  प्रकार  माननीय  प्रस्तावक

 का  उद्देश्य  एक  सीमा  तक  पुरा  हो  जाता है

 मैँ  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  विलम्ब  केवल  उन्हीं  मामलों  में  होता  है  जिनमें  छानबीन

 लम्बी  चौड़ी  करनी  पड़ती  है  ।  भ्रष्टाचार के  मामले  में  जब  तंक  पूरी  तरह  से  जांच  नहीं

 करली  जाती  है  तब  तक  तो  उसका  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  इसी  कारण  विलम्ब

 हो  जाता  परन्तु  न्यायालयों  मे ंतो  में  ने  यही  पाया है  कि
 मामलों  का  निबटारा

 शीघ्रता  से  हो  जाता  है  ।

 नन् सत्न
 yu  wast  में
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 [  श्री  दातार

 इसके  साथ  साथ  इस  सम्बन्ध  में  एक  शौर  बात  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  और  वह

 यह  है  कि  जब  कुछ  होने  पहले  इस  सभा  में  १९४५८  का  दण्ड  विधि  विधेयक  पारित

 किया  गया  था  उस  समय  शभ्रापराविक  आचार  के  सम्बन्ध  में  दो  बातें  की  गई  थी  ।  एक  तो  यह  कि

 न्यूनतम  दण्ड  का  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ।  बहुत  कम  कानून  ऐसे  हैं  जिनमें  न्यूनतम  दण्ड  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  संसद  ने  सोचा  कि  भ्रष्टाचार  के  मामले  पर  कठोर  दण्ड

 दिया  जाना  चाहिये  बशर्तें कि  जुर्म  साबित  हो  गया  हो  ।

 माननीय  श्री  ईश्वर  अय्यर  ने  ठीक  ही  बताया  कि  दण्ड  विधि  के  दो  पहलू  होते  हें  एक  तो

 निरोध  ore  शर  दूसरा  सुधारात्मक  ।  में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  इसका  एक  तीसरा  पहलू

 ्र  होता  है  अर  वह  है  भपोत्यादन  ।  सभा  ने  न्यूनतम  दण्ड  को  एक  वर्ष  का  करके  सौ  प्रकार  को

 व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 इस  प्रकार  यह  सामान्य  विधि  से  कुछ  भिन्न  प्रकार  की  व्यवस्था  हो  जाती  है  क्योंकि  war

 मामलों  में  दण्डाधिकारी  को  यह  भ्र धि कार  होता  है  कि  अपराध  के  अनुसार  दण्ड  दे  ।  इस  प्रकार

 के  मामलों के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  ने  न्यूनतम दण्ड  एक  पवन  का  करके  ठोक  हो  किया है  ।  जुगाली

 के  सम्बन्ध  में  यी  व्यवस्था  रखी  गई  है  कि  विशेष  न्यायाधीश  जितना  चाहे  उतना  जुर्माना  कर

 साथ  हो  साथ  उत  व्यवस्था  भी  कर  दी  गई  है  कि  जुर्माने  की  राशि  रिश्वत  इरादी  के  रूप  में

 ली  गई  afer  अ्रतुपार  होनी  चाहिये  अर्थात  जुर्माना  भी  कम  नहों  होना  चाहिये  कौर  भ्रष्टा  वार

 के  भ्र नू पात  में  हू  होना  चाहिये  |

 के  लिये  इस  समय  झ्र धिक तम  दण्ड  सात  वर्ष  का  रखा  गया  है  ।

 इस  प्रकार  यि  अप  देखें  कि  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  किस  प्रकार  के  गम्भीर

 भ्रपराघ  ara  हें  तो  कप  मेरे  से  सहमत  होंगे  कि  इन  मामलों  में  सं  ferca  परोक्षण  नहों  होना  चाहिये  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  दण्ड  भारी  हो  या  इससे  कोई  विशेष  अन्तर  नहों  पड़ता

 में  बताना  चाहता  हूं  कि  कुड  लोग  ऐसे  होते  हैं  जिनको  सम्राट  करने  की  आदत  सी  हो

 जाती  है  ।  इत  लिये  याद  उनको  पर्याप्त  दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा  तो  कम  दण्ड  उनके  लिये  अकार

 सा  रहेगा  उन  पर  कोई  wae  नहीं  होगा  ।  इसलिये  हमें  दण्ड  द्वारा  भय  उत्पन्न  करते  के

 पहलू  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  |

 में  समझता  हूं  कि  qe  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  यह  बड़ा  श्रावस्ती  जनक

 विधेयक  होगा  ।  ate  हम  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे  तो  इससे  संसद  द्वारा  हाल  में  स्त्रोत  उद्देश्यों

 का  उल्लंघन  ट्  जयेगा  |  सौदा  यह  श्रावस्ती  नहों  है  कि  भ्रमित  दण्ड  दिया  जाये  अपितु  अपराध

 के  भारीपन  को  देखत  हुये  दण्ड  को  व्यवस्था  को  जानो  चाहियें  ।  मेरे  द्वारा  इन  बातों  के  बंता

 दिये  जाने  में  ara  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  विधेयक  को  वापस  ले  लेंगे  ।

 सकता  के  सम्बन्ध  में  बताना  चाहता  हूं  कि  विशेष  पुलिस  तथा  विभिन्न  राज्यों  के

 भ्रष्टाचार  विरोधी  विभागों  के  भ्र ति रिक्त  हम  अपराध  करने  वालों  पर  सकता  से  ध्यान  रखते

 हमने  सभी  विभागों  की  शाखाओं  में  निगरानी  संगठन  बनाया  है  ।  इस  समय  हम  शोघ ता

 से  उन  परिस्थितियों  को  समाप्त  कर  देना  चाहते हैं  जिन  परिस्थतियों  में  भ्रष्टाचार  करने  को

 इच्छा  हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  हमारे  द्वारा
 को  गई  कार्यवाहियों  से  भ्रष्टाचार  करने  की  इच्छा  पर

 भी  प्रतिबन्ध  लगता  है  ।  लेकिन  अपराध  हो  जाने  पर  सरकारी  कर्मचारी  आधार  नियमों  के  अ  वोन

 भ्रतुशासनिक  कार्यवाही  की  जाती  है  या  मुकदमा  चलाया  जाता  है  ।
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 श्री  केशव  नें  कुछ  ऐसी  बातें  कहीं  जो  सच  नहीं  थीं  ।  सरकार  श्रपराधिप्रों  को  शरण  देने

 वाली  नहीं  चाहे  वह  अपराधी  द्वितीय  अथवा  प्रथम  श्रेणी  के  कर्म  वारी  क्यों  न  हों  ।

 में  बताना  चाहता  हूं  कि  हाल  में  ही  एक  उच्चाधिकारी  को  विशेष  न्यायाघीश  ने  केवल  छः  होंने

 की  सजा  दी
 थी  ।  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  में  other  की  प्रो  वहां  पर  उसको  सजा  अड़ा  कर

 दो  वर्ष  कर  दी  गई  ।  अपराधी  को  सजा  मिलनी  ही  परन्तु  सजा  दिलाने  केले  आवश्यक

 प्रक्रिया  तथा  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  हमारे  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  एक  प्रक्रिया  है  जो  ग्र परा धी

 तथा  अभियोक्ता  पक्ष  दोनों  के  लिये  बहुत  उपयुक्त  है  ।  इसलिये  हमें  कोई  ऐसा  काम  नहीं  करना

 चाहिये  जिससे  भ्र परा धी  का  उचित  परीक्षण  का  अधिकार  न  छिन  जाये  |

 मेरी
 माननीय

 मित्र  से  कपिल  भी  है  कि  वह  इसे  वापस  ले  लें
 ।

 तरो  झूलन  सिह  मुझ  खेद  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  मेरी  बात  को  गलत  समझा  |  इस

 विधेयक
 को

 बनाते  समय  मेरा
 यह  विचार  नहीं  था  कि  सज्ञा  कम  कर  दो  जाये  ।  में  ने  तो  केवल  इसी

 उद्देश्य से  इसे  प्रस्तुत  किया  था  कि  देश  से  यथासंभव  शीघ्र  भ्रष्टाचार  दूर  हो  जाये  aT  शीघ्रता

 से अ्रपराधी  को  दण्ड  देने  से  अरन्य  लोगों  के  मन  में  भय  उत्पन्न  हो  जाये  ।  मेरे  मित्रों  ने  मेरो  बात  को

 गलत  समझा  |

 यदि  इस  सभा  की  यह  राय  है  कि  जिन  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  यह  विधेयक  बनाया

 गया  है  उससे  यह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  है  तो  में  विधेयक  को  वापस  लेने  के  लिये  सभा  को  भ्र तुम ति

 चाहता हूं  ।

 विधेयक  सभा  को  अतसति च्व्छ  से  वापस  लियां  गया  ।

 re  ee  ा

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  TAT )
 विधेयक

 श्री  रघुबर  सहाय
 :

 में
 प्रस्ताव  करता हूं

 :

 दंण्ड  प्रक्रिया  १८६८  में  away  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  विचार

 किया  जाये  ी

 इस  विधेयक  को  मेंने  इस  उद्देश्य  से  प्रस्तुत  किया  है  कि  विधि  न्यायालयों  में  झूठी  गवाही

 देना  बन्द  किया  जाये  ।  सभा  को
 याद  होगा  कि  Pau  में  डा०  काटजू ने

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में

 जो  संशोधन  किया  था  वह  तीन  उद्देश्यों  से  किया  था  ।  एक  तो  उनका  उद्देश्य  यह  था  कि  दाण्डिक

 मुकदमों  में  देर  न  दूसरे  दांडिक  मुकदमों  में  धन  कम  व्यय  हो  तथा  तीसरे  aay  गवाही  देना

 बन्द  हो  जाये  |  पहले  दो  उद्देश्यों  के  सम्बन्ध  में  जनता  में  मतभेद  हो  सकता  है  कि  मुकदमों  का

 फैसला  करने  में  शीघ्रता  हुई  है  waar  कम  धन  व्यय  होता  परन्तु  इस  बारे  में  सभी  एकमत  हैं

 कि  इस  संशोधन  के  पश्चात्  भी  झूठी  गवाहियां  होती  रही  हैं  ।

 में  झूठी  गवाहियों  के  बारे  में  दो  प्रतिष्ठित  न्यायाधीशों  की  सम्मतियां  यहां  पर  उद्धृत  करता

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  एक  प्रोग्रेस  rotate  ने  कहा  था  कि  भारत  में  उन्हें  एक  भी

 सच्चा  गवाह  देखने  को  नहीं  मिला  है  ।  उसके  इस  कथन  पर  पंडित  कपिल  देव  श्री  श्री  प्रकाश

 तथा  aa  व्यक्तियों  ने  आपत्ति  उठायी  थी  क्योंकि  संभवतया  यह  समस्त  भारतीयों  के  चरित्रों  पर

 लांछन  लगाया
 गया

 था
 ।

 दूसरा  उदाहरण  डा०  काटजू  ३
 Reus

 को  दण्ड

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  श्री  रघुवीर  सहाय  |

 प्रक्रिया  संहिता  के  संशोधन  को  प्रस्तुत  करते  हुये  उन्होंने  कहा  था  कि  सभी  वकील  तथा  लोग

 जानते  हूं  कि  न्यायालयों  में  झूठी  गवाहियां  होती  हैं  ।  इसलिये  मेरी  इस  सभा  से  कपिल  है  कि

 fafa  प्रशासन  को  ठीक  करने  के  लिये  जो  कुछ  संभव  है  वह  सब  कर  दिया  जाये  ।

 झूठी  गवाही  दिए  जाने  के  बहुत  से  कारण  हो  सकते हैं  परन्तु  मुख्य  कारण  यह
 न्य

 जे
 ट  कि  न्याय  प्रयास पद्धति  ठीक  नहीं है  ।  watt  से  जो  हमें  न्याय  प्रशासन  की

 यह  व्यवस्था मिली  है  उसके  अनुसार यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हमारे  वकील

 सदा  यही  प्रयत्न  करते  रहते  हैं  कि  झूठ  सच  बुलवा  कर  मुवक्किल को  मुक़दमा

 जिता  दिया  जाये  ।

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ३४२  को ले  लीजिए  उसमें  दिया ंहै  कि

 अ्रपराधी  प्रश्नों  का  उत्तर  देनें  से  इन्कार  करे  भ्रमणा  झूठे  उत्तर  दे  तो  उसको कोई

 दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा ।  इस  प्रकार  हमने  wt  को  सं विहित  अधिकार दे

 कि  वह  झूठ  बोले  |  हमें  एसी  नहीं  चाहिए ।  किसी  भी
 देश  में  ऐसी  व्यवस्था  नही ंहैं  ।  भ्र मे रिका में  तो  एक  निर्णय  कि  भ्रपराध के  लिये

 छोड़  दिए  जाने  पर  भी  किसी  व्यक्ति  को  झूठी  गवाही  देने  के  लिए  दण्ड  दिया  जा  सकता
 >
 ह  ।  में  इससे  सहमत  हूं  कि  अपराधी  को  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  रखा  जाना

 चाहिए  जिससे  उसको  ag  हानि  हो  सकती  हो  ।  उसे  स्वतंत्रता  होनी  चाहिये  कि

 भ्र पने  हितों  की  पूरी  तरह  से  रक्षा  करे  ।  परन्तु  इसका  यह  अरथ  नहीं  है  कि  झूठी

 गवाहियों  को  प्रोत्साहित  किया  जाये  |

 हमारे देश  में  ऐसा  प्रचलन है  कि  वकील  लोग  यही  प्रयत्न  करते  हैं  कि

 किसी
 a  प्रकार  ७  मुवक्किल  को  जिता दें  इस  सम्बन्ध  एक  बड़े

 प्रतिष्ठित  श्री  पी०  कोलाइडी  राव  ने  कहा है  कि  न्यायालय  विधि  के  अ्रधीन  होते

 हैं  प्लोर  इस  प्रकार  न्याय  नहीं  हो  पाता  इससे  स्पष्ट हो  जाता  है  कि  लोग

 विधि  न्यायालयों  में  न्याय  कराने  नहीं  जाते  हैं  भ्रपितु  भ्र पने  मन  की  बात  पुरी  कराने  जाते

 न्याय  का  we  तो  यह  होता  है  कि  अपराधी  को  दण्ड  दिया  जाये  तौर  सचाई

 सामने  are ।

 श्री  कोलाइडी राव  ने  आगे  लिखा  है  fe  कभी  न्यायाधीश  सच  बात  जानने

 के  अपराधियों  को  अपने कमरे  में  बुला  कर  सचाई  पूछते  थे  ।  यह  बड़ी  अजीब

 सी  बात  है  ।  इसीलिए  मैंने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  ।  पहला  सुझाव यह  है  कि  धारा

 ३४२  की  उपधारा  (२)  में  से  ७ श्झठ  उत्तर  देने  सेਂ  शब्द  हटा  दिए  जायें  ।  दूसरे

 ५६२ में  यह  शब्द  जोड़  दिए  जायें कि  बिना  कुछ  छिपाये  पूरी  तरह

 सच  मेरा  यही  कहना है  कि  जब
 न्यायालय  आय , द  परिस्थितियां  आदि

 पर  विचार  करते  हैं  तभी  उन्हें  इस  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  fe  अपराधी

 सही  कहता  है  कौर  कुछ  छिपाता  नहीं

 मेरे  कुछ  मित्रों का  यह  कहना है  कि  war  उपबन्ध  करने  से  aoa  इस  ara
 |  |  मेरा से  कि

 संभवतया  उसको  छोड़  दिया  जाये  सच  बात  कह  देगा
 ae

 t  ba  दै  |  इस  विधेयक  के

 द्वारा यह  ७
 नहीं  है  ।  में तो  “0  चाहता  हूं  कि  जो  अपराधी  सच  बात  कह  दें
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 उसके  साथ  कुछ  नम्र  व्यवहार  बरता  जाये  ।  मैं  तो  यह  चाहता  हूं  कि  सच  बात  बता  देने

 को  दण्ड
 दया  दिखाई

 जाये
 तो  उसका  उस  पर  बहुत  पड़ता  है  ।

 संसार में  कूछ  ऐसे  देश  हैं  जहां  विधि  न्यायालयों  में  सच  बोलने  को  महत्व  दिया

 जाता है  matter  के  न्यायाधीश  गोल्डस्टोन  के  अनुभव  पुस्तक  कोटेंस

 में  दिए  गए  हैं  उनमें  से  उद्धरण  म  यहां  पर  प्रस्तुत  करता

 छः  डाकुओं के  गिरोह का  फैसला  करते  हुए  उन्होंने  एक  को  दस  वर्ष  के  कारावास

 का  दण्ड  दिया  और  अन्य  को  परिवीक्षा पर  छोड़  दिया  ।  जिसको  दण्ड  दिया

 उसके  बारे  में  उसने  लिखा  है  कि  उसको  १५  वह का  कारावास  मिलना

 परन्तु  उसने  बात  कहीं  इसलिए  मैंने  कम  दण्ड  दिया  है
 |

 पांच  wea  व्यक्ति  जो  परिवीक्षाधीन  उनको  परिवीक्षा  पश्चात  उसने  घर
 अ

 खाने
 पर  बुलाया  ठीक  प्रकार से  रहने  पर  बधाई  इससे  पता  लगता

 तै ट  te

 सचाई  पर  नम्र  व्यवहार  का  कितना  असर  पड़ता  है  ।

 यद्यपि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता में  ऐसा  उपबन्ध  है  कि  झूठी  गवाही  देने
 वाले  को

 दण्ड  दिया जा  सकता  परन्तु  eur g से  १९५७  के  ५  देखने  पर  पता  लगता

 है
 fe  झूठी  गवाहियों  के  बढ़ते जा  रहे  हैं  क्या  इनको  किसी

 दण्ड  के  छोड़  जाता है  |  इंग्लैंड  में  इस  प्रकार  के  बहुत  कम  मामले  होते  हैं

 परन्तु  जो  भी  मामले  होते  हैं  उनमें  लगभग  सभी  में  दण्ड  दिया  जाता  है  |  मैं  art

 करता  हू ंकि  सरकार इस  विधेयक  को  स्वीकार कर  लेगी  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 pata
 नारायण  दास (  दरभंगा  )  :

 मैं  विधेयक  को
 परिचालित

 करने  के  बारे  में
 अपना

 संशोधन  संख्या  २प्रस्तुत  करता  ।  में  प्रस्ताव  करता
 bo
 kel

 meee  ow

 “
 कि  विधेयक  पर  ३१  १९५८  तक  राय  जानने  के  लिये  इसे  परिचालित

 जाय े।
 मै

 z  सभापति  महोदय  :  विधेयक  तथा  परिचालित  करने का  प्रस्ताव  दोनों सभा  के  समक्ष

 e  |

 श्री  श्रीनारायण दास
 :

 सभापति  प्रभी  हमारे  मित्र  श्री  रघुबीर  सहाय  जी
 ने  जो

 विधेयक

 इस
 सदन  के  सामने  रखा  उसके  पीछे

 जो  भावना है  वह  बहुत  ही  सराहनीय है
 कोई

 भी
 माननीय

 सदस्य  इस  से  खिलाफ  राय  नहीं  रख  सकता  है  ।  प्राजक  हमारी  अदालतों  में  जो  गवाह  जाते हैं

 या  दूसरे  लोग  जिन्हें  मैजिस्ट्रेट  के  सामने  बयान  देना  होता है  या  बयान  देने  का  मौका  मिलता  है  बावजूद

 इस  बात  के  कि  उन्हें  पथ  ग्रहण  करनी  पड़ती  है  ईश्वर  को  साक्षी  रख  कर  या  दूसरे  ढंग  से  कि  वे  सत्य

 बोलेंगे फिर  भी  कई  लोग  झूठी  गवाही  देते  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  हिन्दुस्तान में  बहुत  ज्यादा

 लोग  हैं
 जो

 झूठी  गवाही  देते  हैं  ।  उन्होंने  इलाहाबाद  के  एक  जज  महोदय
 का

 हवाला  दिया  जिन्होंने  कहा

 बताते हैं  कि  कोई  भी  गवाह  सत्य  नहीं  बोलता  है  ।  इस  को  तो  मैं  एक  तरह  से  भ्रतिशयोक्ति  मानता

 हैं  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  से  ऐसे  गवाह  भी  हैं
 जो

 अदालतों  में  जा  करके  सत्य  बोलते  लि

 1  मूल  में
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 सभापति  महोदय  :
 यह  विधेयक  झूठी  गवाहीਂ  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है  ।  यह  तो  केवल अपराधी

 ढारा  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  के  बारे  में  कि  उसे  झूठा  बयान  देने  पर  सजा  देनी  चाहिये  a

 श्री  श्रोतारायण  दास :  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  इस  बात  पर  बहुत  afer  ज़ोर  दिया

 है  इस  वास्ते  मैं  ने  भी  यह  मुनासिब  समझा  है  कि  मैं  भी  इसके  बारे  में  दो  चार  दाऊद कहूं  ।

 हमारे देश  के  प्रकार  अदालतों  के  बारे  में  जैसा  वातावरण  उसकी
 प्रो

 माननीय  सदस्य

 महोदय नें  इस  सदन  का  ध्यान  खींचा  है  |
 वह  बहुत  ही  दुखद है  ।  हमारे  देश  में  कोटें  में  जाकर

 के  लोग  जो  बातें  कहते  हैं  उसको  ठीक  बयान  करेंगे  यह  कब  होने  वाला  कैरे  होने  वाला  यह मेरी

 समझ  में  नहीं  ।
 में  समझता  हुं  कि  केवल  कानून  के  बल पर  यह  बात  होने  वाली  नहीं है

 जेसे  जैसे  समय  बीतता  जैसे  जैसे  हमारा  सामाजिक  संगठन  बदलता  जैसे  जैत  शिक्षा

 का  प्रसार  होता  उससे  हो  सकता  है  कि  धीरे  धीरे  इस  में  भी  कमी  होती  जाय  ।  लेकिन  कानून

 द्वारा  इसको  किया  जा  सकेगा  ,  इसमें  मुझे  शक  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  केस  हमारे  देश  में

 परजरी  झूठी  गवाही  के  होते  हैं  उनमें  से  बहुत  से  लोग
 छुट  जाते  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय

 सदस्य  मुझे  माफ  करेंगे  यदि  में  इस  सम्बन्ध  में  वकीलों  के  बारे  में  कुछ  कहूं  |  मैं  सब  वकीलों के
 बारे

 में  नहीं  कहता हूं  लेकिन  वकील  भी  दोषी हैं  ।  यह  जानते  हुए  भी  कि  यह  परजरी  का  केस  उस  केस

 को  लेकर  उसको  fone  करने  के  लिये  भ्र दा लत  में  वकील  लोग  उपस्थित  हो  जाते  हैं  |  एक  बार

 परजरी  करने  वालों
 को

 मालूम  हो  जाये  कि  उनकी  रक्षा  करने  वाला  कोई  नहीं  है  तो  हमारे  देवा  में

 परजरी  के  केस  शायद  न  हों  !  लेकिन  हमार  देश  में  जो  न्याय  नयवस्थ्ए  है  vay  वकीलों  के  लिये  भी  यह

 लाजिमी  हूँ  कि  यदि  कोई  कलायंट  किसी  वकील  के  पास  पहुंचे  तो  वह  उसको  बिना  किसी  खस

 कारण  महीं  कर  सकता है  ।  किसी  खास  अवस्था  में  तो  वकील  उसको  इन्कार  कर  सकता

 है  परन्तु  साधारणतया  फीस
 का  खयाल  रखते  हुए  वह  उसको  इन्कार  नहीं  कर  सकता  है

 |
 az  =
 में  नहीं  समझता  fe  जहां  an  कोटे  a  सामने  झूठ  बोलने  का

 सवाल  है  वहू  कानून  लेकिन  माननीय
 सदस्य

 aire  ary  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड
 ने

 जो
 यह  विधेयक रक्खा  उसका  स्कोप  बहुत  सीमित  है  |

 को  देखेंगे  तो  उसमें जो  दफा  ३४२  है  उसमें  इस  बात  का  खयाल  रक्खा

 और  जैसा  कि  कहा  जाता  है  हमारे  यहां  यह  सिद्धान्त  कोशिश  यह  की  कि  भले  ही  हजार

 जो
 कि

 दोषी
 माने  गये  छुट  लेकिन  निर्दोष

 को
 कोई  सजा

 न
 दे

 सक  ।
 हमारे  यहां

 न्याय  की  व्यवस्था  इसी  सिद्धान्त  पर  हो  रही  है  ।  इसी  सिलसिले  में  मैं  समझता  हूं  कि
 जो

 अ्रभियुक्त

 है  उस  से  किसी  भी  मुकदमे  में  या  इन्क्वायरी  में  प्रदान  पूछने
 का

 अधिकार  किसी  मजिस्ट्रेट  को  इस

 धारा  के  ग्रन्थ  नहीं  दिया गया  है  ।  मेरा  मतलब  यह  है  कि  wae  मैजिस्ट्रेट  मुनासिब  समझे

 तो
 वह  अ्रभियुक्त मे  जब  उसके  खिलाफ  गवाही  देने  वाले  लोगों  का  बयान  हो  प्रदान  पूछ  सकता

 लेकिन  साथ  ही  साथ  इस  में  झ्र भि युक्त  को  यह  अधिकार  भी  दिया  गया  है
 कि

 वह  प्रश्न  का  जवाब  दे  या
 न

 जवाब  दे  दे  तब  भी  काम  चल  सकता  है  कौर  न  दे  तब  भी  चल  सकता  है  |  लेकिन साथ  ही  साथ

 इस  बात  का  अधिकार  जज  प्रौढ़  जूरी  को  दिया  गया  है  कि  अगर  अभियुक्त  जवाब
 न

 दे  तो  वह  इन्दर

 जज  करे  कि  इस  का  कारण  क्या  हो  सकता  यह  दो चीजें  अभियुक्त कां  जो  बयान

 होगा  वह  शपथ  ले  कर  नहीं  बिना  शपथ  के  ही  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता

 हूं  कि  जो  भी  व्यक्ति  भ्रदालत  के  सामने  बयान  देने  जाता  है  जरगर  वह  सत्य  बोलने  वाला  है
 तो

 वह  बिना

 दा पथ  के  भी  सत्य  बोलेगा  शर  जो  सत्य  बोलन  वाला  है  वह  दा पथ  लेने  पर  भी  भ्र सत्य ही  बोलेगा  ।

 इस  लिये
 जो

 शपथ  लेने  वाला  है  कानून  का  HATE  वहू  हट  जाये
 तो

 भी  कोई  हरज  नहीं  है  शपथ
 लेने

 1  मूल  अंग्रजी में
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 का  जो  ढोंग  वह  रहता  कोई  हानि  होनें  वाली  नहीं  है  ।  सत्यवादी दा पथ  ले  कर  भी

 सत्य  बोलेगा  न  ले  कर  भी  सत्य  बोलेगा  ।  इस  लिये  शपथ  tt  का  जो  रिवाज  है  वह  सिर्फ एक

 जामे  लटी  ही  है
 ।  यह  लक  निकम्मी  चीज  है  और  उसकी  कहीं  कोई  हू ंजाइए  नहीं  होनी  चा  हिय  ।

 दुनियां  में  एक  बात  चलती  are  है  कि  कानून  की  नजर  में  जो  बात  शपथ  ले  कर  कही  जाती  उस

 को  सत्य  माना  जाता  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं है  ।

 एक  बात  जो  इस  विधेयक  में  है  जो  कि  क्रिमिनल  Wiha  कोड  के  संशोधन  के  रूप  में  पाया

 कि  भ्रमर  कोई  गलत  बयानी  गलत  उत्तर  दे
 तो

 भी  अभियुक्त
 को

 उस  के
 लप

 सजा  नहों
 दी  जा

 सकती  |  मेरी समझ  में  नहीं  प्राता कि  इस  के  पीछे  क्या  है  ।  प्यार  बयान  न  दे  तो  ठीक  वह

 समझ  सकता  है  के सत्य  बोलने  से  वह  फंस  या  जो  श्रेया  उसके  खिलाफ  है  उस  का  समर्थन

 हो  ऐसी  cafe  में  उस  कं  भ्र  ware  ear  गया  है  कि  वह  बिल्कुल  न  जवाब  न  दे  ।

 इतना  ही  काफी  है  उस  के  बचने  के  कानून  की  नियत  अभियुक्त  को  फंसाने
 की  नहीं  होनी

 चाहिये  यह  ठीक  बात  अगर  झ्र भि युक्ता  यह  देखता  है  कि  मुकदमे  में  अपने  बयान  से  वहू  फंस  जायेगा

 तो  उस  के
 लिये  इस  धारा  के  ग्रन्थ  दिया  gar  है  कि  वह  प्रश्नों  का  जवाब  न

 दे  ।  प्रश्नों
 का

 उत्तर
 न

 देने  से  अदालत  के  जज  या  जूरी  को  अधिकार  है  कि  वह  जो  चाहे  इस  का  मतलब  समझ  लें  ।  मैं  समझता

 हूं  कि इस  विधेयक  का  यही  उद्देश्य  है  लेकिन  चूंकि  ब  इत  दिनों  से  यह  बात  चली  अराई  है  इस  लिये  हमारे

 देश  में  जो  भी  न्याय  करनें  वाले  लोग  वकील  लोग  उनकी  राय  ले  कर  सदन  अरपना  निणंय  दे  तो

 अच्छा  होगा  wat  लिये  मैं  ने  यह  संशोधन  दिया  है  कि  इस  में  जो  दो  बातें  रक्खी  गई  हैं  एक  तो  क्रिमिनल

 प्रोविजन  कोड  की  धारा  ३४२  का  संशोधन  शौर  दूसरे  प्रोबेशन  श्राफ  प्राफन्डस  एक्ट  की  धारा  ५६२

 का  भी  माननीय  सदस्य  ध्यान  रक्खें  |  नगर  कोई  आदमी  सच्ची  बात कह
 अदालत  के  सामने  कह  दे

 तो  जो  जज  है  वह  उस  प्रोबेशन  पर  छोड़  सकता  इस  प्रदान  को  जैसे  बहुत  सीਂ
 बातें  भ्र दाल तों

 के  विचार के  लिये  ध्यान में  रक्खा  जाये तो  कोई  हर्ज  है  ।  इन  दोनों  धारियों के  सम्बन्ध  में

 हमारी  भ्र दाल तें  जो  जज  लोग  वकील लोग  भी  उनकी  FAT  राय  है  इसको  भी  जानने

 की  जरूरत  जब  उन  लोगों  की  राय  हम  को  प्राप्त हो  जाये  उस  वक्त यह यह  सदन  इस  पर  विचार

 कर  सकता है  जो  भी  राय  प्राप्त  होगी  उस  के  घार पर  इस  सदन  को  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड

 की  धारा  ३४२  ५६२  के  संशोधन पर  विचार  करने  का मौका  मिलेगा  |  जो  भी  राय  प्राप्त हो

 उस  के  आधार  पर  हम  अपनी  समझ  से  जैसा  मुनासिब  समझें  वैसा  इस  विधेयक  की  जो  भावना

 है  वह  सराहनीय  लेकिन  कब्ल  इस  के  कि  हम  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  का  संशोधन  करें  हम  को  इस

 बारे  में  राय  जान  लेना  चाहिये  ।  इन  के  साथ  में  संशोधन  की  भावना  का  सम  शत  करता  F  ग्रोवर

 अ्रपना  संशोधन  पेश  करता  हूं  ।  मुझे  aa  है  कि  सदन  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेगा
 |

 कौर  द०  fax  (  :
 वेतनमान  महोदय

 ,  जो
 यह

 विधेयक  इस  हाउस
 के

 सामने

 श्री  रघुवीर  सहाय  जी  ने  रक्खा  उस  के  पीछ  जो  मंशा  उससे  में  बिल्कुल सहमत  हूं  ।
 मैं

 यह  मानता हूं
 कि

 राज  कल  अदालतों  में  झूठ  बहुत  बढ़  गया  है  कोई  न
 कोई कार्रवाई कर

 के  उसकी  रोक  थाम  करनी  चाहिये  ।  जब  जाब्ता  फौजदारी  का  श्रमेंडमेंट  हुमा  था  भी

 मैंने  यह  द  किया  था  कि  जो  बहुत  सी  खराबियां  हैं  कानन  वह  निकाली जायें  कुछ  थोड़ी

 सी  उसमें  से  निकाल  भी  ली  लेकिन  मैं  यह  महसुस  करता  हूं  कि  कभी  तक  हम  ने  कोई  ऐसा  कदम

 नहीं  उठाया  है  जिस  से  हमारी  अदालतों  में  यह  झूठ  बोलना  खत्म  हो  जाय
 ।  इस

 के  मुताल्लिक

 बड़े बड़े  जजों की  वकीलों की  राय  शर  श्राम  लोगों  की  राय  एक  ही  है
 कि  अदालतों

 में  झूठ

 बढ़ा  हुजरा  उसके  लिये  कानूनी  कार्रवाई हो  सकती  लेकिन  हमारे  भाई  ने
 जो

 झूठ  को
 रोकने

 के  लिये  यह  बिल  रक्खा  उस  से  मैं  नहीं  समझता
 कि

 वह  मतलब  पुरा  हो  सकेगा
 |

 148



 १२३०  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  Vous

 र०  द०

 में  ने  इस  के  मुताल्लिक  एक  तरमीम  रक्खी  थी  कि  इस  बिल  को  सेलेक्ट  कमेटी  के

 age  किया  जाय  ताकि
 जो

 जायज  बात  हो  उसे  मान  कर  दफा  ३४२  में  जो  झूठ  बोलने  वाली  बात  है ~

 उस  को  किसी  तरह  से  निकाल  दिया  जाय  ।  किन  शर्तों  के  साथ  निकाला  जरा  इस  पर  गौर

 कर  लिया  जाय  तो  ठीक  होगा ।  लेकिन  मेरे  भाई  श्री  श्रीनारायण  दास  ने  इस  में  एक  संशोधन

 रक्खा  है  कि  इस  को  राय  ग्रामम  के  लिये  भेजा  जाय  ।  मैंने  भी  यह  मुनासिब  समझा  कि  स्टेट

 पेंट्स  वकीलों  जजों  से  दूसरे  लोगों  से  उन  की  राय  मांगी  जाय  |  जब  हर  एक  की  राय

 इस  पर  नाजाय  कि  यह  सूट |  बोलना  किस  तरह  से  बन्द  हो  तब  इस  पर  गौर  करना  ज्यादा  अच्छा

 होगा |  इसीਂ  लिये  मैंने  ग्रसना  झ्रमेंडमेंट  इस  हाउस  के  सामने  नहीं  रक्खा  ।  मैं  यह  मुनासिब  समझता

 हूं  कि  इस  पर  बड़े  से  बड़  वकीलों  बड़े  से  बड़े  जजों  की  राय जाय  तो  ज्यादा  मुनासिब

 होगा  |  यह  बात  जरा  भ्रमणी  बड़ी  मालूम  होती  है  जो  कि  हम  न  दफा  २४४  में  रक्खा  है  |

 में  इस  का  मंशा  यह  है  कि  ware  किसी  मुल्जिम  के  खिलाफ  किसी  मुकदमे में  कोई  वाक़यात

 तो  उन  को  समझाने का  मौका  मुल्जिम को  देना  चाहिये  ।  जरगर  वह  यह  समझ  रहा  है  कि  यह  जो

 हालात हैं  वह  किसी  खास  बात  से  झरा  गये  श्राप  उस  में  वह  सच  बोल  ठीक  बात  कह  कर  उसे

 समझा  सकता  जो  दूसरों  की  समझ  में  नहीं  भराये  प्रौढ़  उस  से  वह  aa  बरीयत  पा  सकता  है  तो

 वह  अरपन  बयान  में  उसे  लिख  दे  |
 अगर  वह  समझता  है

 कि
 मैँ  बयान

 न
 मुझे  झूठ  नहीं  बोलना

 चाहिये  तो  वह  चुप  रह  सकता  लेकिन  इसमें  जो  यह  बात  लिखी  गयी  है  कि  वह  झूठ  बोले

 तो  उस  पर  कोई  मुकदमा  नहीं  चलेगा  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  प्रति  ।  मैं  चाहता था  कि  ये

 शब्द  निकाल  दिये  जायें  |  लेकिन  इन  शब्दों  के  निकाल  देने  से  इसमें  फर्क  पड़  जाता  है  जिससे

 मुझे  डर  लगता  है  ।  इसलिये मैं  चाहता  हूं  कि  यह  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेज  दिया  जाय  या  इसको

 पबलिक  शझ्रोपीनियन  जानने  के  लिये  सरकुलेट  किया  जाय  ।

 मैंने  पहले  यह  देखा है  कि
 जब  दफा

 १६२  के  wear  तरमीम  होने  की  बात  हुई  थी
 तो

 पहले

 एक्ट  में  यह  था  कि  थानेदार  के  सामने  प्यार  तहकीकात  में  कोई  गवाही  देता  था  तो  उसको सच  बोलना

 पड़ता  था  ।  अगर  कोई  गवाह  किसी  वजह  से  शहादत  नहीं  दे  पाते  थे  या  उनकी  शहादत  गलत  मानी

 जाती  थी  तो
 मुकदमा  चलाया  जाया  था

 कि
 उन्होंने  थ.नेदार  के  सामने सच  नहीं  बताया  ।

 उस

 वक्त  उसमें  से  यह  शाब्द  लीਂ  )
 निकाल  दिया  गया  ।  नतीजा  यह  दमा  कि  जो  मुकदमे

 चले तो  उन  में  भ्र दाल तों  ने  यह  मतलब  लगाया  कि  यह  शब्द  निकाल  दिया  गया  इसलिये wa  झूठ

 बोलन  की  खुली  छूट  है  |  सब  तो  वह  थानेदार के  सामने  झूठ  बोल  सकता है  ।  इसी  तरह से  इस

 में  लिखा  गया  है  कि  भ्रमर  वह  झूठा  बयान  देता  है  तो  भी  उस  पर  मुकदमा नहीं  चल  सकता  इससे

 भी  हमने  एक  तरीके  से  खुला  लाइसेंस  दे  दिया  है  मुलजिमान  को
 वे

 झूद  बोलें  उनके  खिलाफ  कोई

 कारवाई नहीं  होगी  |  wa हम  उसको  निकाल  देना  चाहते  हैं  |  कहीं  भ्र दाल तें  इसका  यह  मतलब

 न  निकालें  कि  चूंकि  मुलजिम  ने  गलत  बयान  दिया  है  इसलिये  उसे  जेल  भेज  इस  तरह  उसे  सजा

 हो  जायगी ।  इसलिये  मैं  चाहता  था  कि  इसको  सिलेक्ट  कमेटी  के  सुपुर्द  किया  जाय  लेकिन  सिलेक्ट

 कमेटी कें  लिये  मेरा  प्रस्ताव नहीं  था  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हं  कि  हम  राय  आम्मा  जान  कर  किसी

 सही  नतीजे  पर  पहुंचें  प्रौढ़  कोई  ऐसा  तरीका  निकल  सके  कि  अदालतों में  झूठ
 बोलना  बद  हो  जायें  |

 यह  जितनी  जल्दी  बन्द  हो  जाय  उतना  ही  अच्छा  होगा  क्योंकि  झूठ  की  वजह  से  हमारा  बहुत  नैतिक

 पतन हो  गया  है  कौर हम  भ्र पना  सिर  ऊंचा  नहीं  कर  सकते  इसलिये मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बिल

 को  राय  झ्राम्मा  जानने  के  लिये  भेज  दिया  जाय  ।

 नं
 जाल  में

 राज्य-मंत्री
 (att  :  श्री  श्रीनारायण  दास  ने  यह  संशोधन

 oo

 जजा way  में मूल
 अं
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 प्रस्तुत  किया  है  कि  विधेयक  पर  ३१  caus  तक  राय  जानने  के  लिये  इसे  परिचालित  किया

 जाय ।  मैं  इसे  स्वीकार कर  रहा  हूं  ।  विधेयक  का  उद्देश्य  तो  अच्छा  है  कि  अ्रदालतों  से  झूठ

 को
 समाप्त  किया  जाय  कौर  मुकदमें बाज़  लोग  सच  बोलने के  प्रोत्साहित किये  जायं

 प्रस्तावक  महोदय  चाहते  हैं  कि  शब्द  उनको  गलत  उत्तर  देकरਂ  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की

 धारा  ३४२  से  निकाल  दिये  जांच  ।
 wet  यह  है  कि  धारा  ३४२  के  भ्रन्तर्गत यदि  कोई  भ्र परा धी

 व्यक्ति  भ्र पने  वक्तव्य  में  गलत  उत्तर  देता  है  तो  क्या  उस  पर  गलत  गवाही  देने  पर  भारतीय  दंड

 संहिता  की  982 FF Bead के  श्रन्तगंत  मुकदमा चल  सकता  है  ।  मैं  इस  पर  भी  साथ  साथ  विचार
 करूंगा

 |  इससे  पूर्वे  मैं  उन  महत्वपूर्ण  बातों  को  सदन  के  समक्ष  रखूंगा जो  इन
 aoa  को

 संशोधित  करते  समय  प्रस्तावक  कौर  जनसाधारण  को  अपने  सामने  रखना  चाहिए  |

 यह  बात  ठीक  है
 कि  श्रमायुक्त को  सच  बोलना  परन्तु  इस  बात  को  नहीं  भूलना  चाहिये

 कि
 उसे  अपनी  सफाई  देनें  का  पुरा  अधिकार  है  ।  इसके  लिये  यह  उसकी  इच्छा  पर  निर्भर  है  कि

 वह  वक्तव्य  चाहे न  दे  1  प्रस्तावक  महोदय  जानते  हैं  कि  फौजदारी  के  मामलों  में  दो  बातों  का

 पुरा  ध्यान  रखना  होता  है  ।  अभियुक्त  के  विरुद्ध  पूरी  तरह  मामला  स्थापित  करना  अभियोक्ता

 पक्ष  का  कतेंव्य  होता  है
 ।

 यह  पहली  बात  है  कौर  दूसरी  बात  यह  है
 कि  यह  जरूरी  नहीं

 कि
 अभियुक्त

 डरपना  वक्तव्य  प्रवश्य दे  |  इसका  प्रभाव  उसके  मामले  पर  नहीं  पड़ना  चाहियें  दंड  विधि-शास्त्र  के

 a
 दो  आधारभूत  सिद्धान्त हैं  यद्यपि यह  ठीक  है  हमें  कानूनी तौर  पर  कौर  नैतिक तौर  पर  हमें

 यह  आदत  डालनी  चाहिये  कि  हम  भ्र दाल तों में  सच  बोलें  परन्तु  हमें  यह  देखना  होगा  कि  क्या

 इस  प्रकार  अभियुक्त  की  सफाई  पर  तो  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  दंड  विधि  तथा  प्रक्रिया  के

 सार  हमें  यह  देखना  होता  है
 कि

 अ्रभियुक्त  की  सफ़ाई  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  इसी  करण

 सावधानी के  ख्याल  से  इन  areal  को  लिया  गया  है  :

 अभियुक्त  यदि  उत्तर  नहीं  देगा  अथवा  गलत  उत्तर  देगा  तो  उस  कारण  उसे

 सजा  नहों  दी  जायेगी  0.0

 भारतीय दंड  संहिता  की  धारा  १९१  के  भ्रन्तर्गत  झूठी  गवाही  देने  पर  सजा  दी  जाती  है  ।  इस  धारा

 में  यह  जोर  दिया  गया  है  कि  झा पथ  पर  दिये  गये  वक्तव्य  का  सही  होना  जरूरी  है  ।  धारा  में  कहा

 गया  है
 कि  जो

 कोई
 लोग  सच

 कहने  की  शपथ  ले  कर  भी  झूठी  बात  कहता  है  उसे  झूठी  गवाही  देने

 वाला कहा  जायेगा  ।  इस  लिये  प्रश्न  होता  है  कि  क्या  उसे  गलत  गवाही  देने  की  सजा  दी  जायेगी  ।

 मेँ  सरकार
 की

 भ्र  से  कुछ  नहीं  कह  रहा  लेकिन  जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  मेरा  कहना  है

 दंड  प्रक्रिया कि
 इसके  लिये  उसे  सजा  नहीं  दी  जायेगी  ।  तो  फिर  इसमें  यह  शब्द  क्यों  डाले  गये  हैं

 ?

 संहिता  की
 धारा  ३४२ में  यह  शब्द  इस  लिये  डाले  गये  हैं  ताकि  अभियुक्त अपने  मन  में

 अपने  श्राप

 को
 सुरक्षित  समझे  ।.  सफाई  पेश  करने  में  अभियुक्त  को  यह  समझ  कर  चलना  होता  है  कि

 उसे

 मुक्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  वर्तमान  विधि  में  उसके  इस  शभ्रधिकार  को  सुरक्षित  रखा  गया  है
 |

 इसलिये  मैंने  कहा  कि  ये  शब्द  सावधानी  के  लिये  रखे  गये  इसका  उद्देश्य  झूठ  को प्रोत्साहन

 देना  प्रत्युत  अभियुक्त  को  यह  मानसिक  श्रीनिवासन  देना  है  कि  वह  अपनी  इच्छा  झ्रनुसार  अपनी

 प्रकार  प्रस्तुत कर  सकता  है  ।  दांडिक  विधि-शास्त्र  के  सिद्धान्तों  में  इसकी  व्यवस्था  इसलिये

 परा  निवेदन  है
 कि

 इस  बात  को  जनता  द्वारा  भ्रमणी  तरह  समझ  लेना  चाहिये  कि  यह  शब्द  वहां

 यों  रखें  गये

 अन्य बात  धारा  ५६२  से  सम्बन्धित है  |  वास्तव  में  इससे  दो  बातें  पैदा  होती  हैं  ।

 ६२
 को  अपराधी  परिवीक्षा  arf

 ae
 की  घारा  १९  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 समझना  चाहिये  ।

 lar पराधी  परिवीक्षा  अधिनियम  की  धारा  १६  में  यह  कहा  गया  @  Im
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 [air

 होगा  वहां  घारा  ५६२  लागू  नहीं  होगी  ।  इस  लियें  परिवर्तन  केवल  धारा  ५६२  में  ही  नहीं  होगा

 प्रत्युत  अपराधी  प्रतिषेध  अ्रघिनियम  में  भी  परिवर्तन  करना  होगा ।

 जहां  तक  इस  संशोधन  के  गणावगुणों  का  सम्बन्ध  है  एक  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  ।

 माननीय सदस्य  चाहते  हैं  कि  यदि  aa  rit  बिना  कोई  बात  छिपाते  हुये  बिलकुल  सच्चा

 वक्तव्य  शब्द  जोड़े  जांच  ।  मान  लीजिये यह  शब्द  जोड़  दिये गये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय

 सदस्य  चित्र  का  दूसरा  रूप  भी  देखें  |  यदि  वह  सच्ची  बात  कहता  है  तो  उसे  कुछ  रियायत दे  दी

 जाती है  ।  परन्तु  इससे  उलटी  बात  को  भी  रखता  चाहिये  ।  कई  ऐसे  मामले  हो  सकते  हैं  जहाँ  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ५६२  ae  अपराधी  प्रतिबंध  प्रीमियम  की  धारा  q ~  लाग  होती  हों

 ग्रोवर  प्रपराधी  एक  नवयुवक हो  ।  यदि  agua कह  देता  है  तो  मामला  ठीक  हो  जाता  परन्तु

 यदि  वहू  वक्तव्य  नहीं  देता  तो  क्या  होगा ?  दंडाधिकारी  अथवा  अदालत  वक्तव्य  न  देने  की

 बात  पर  ध्यान  दे  सकती  है  प्रौढ़  इस  से
 उस

 पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ने  का  भी  भय
 हो

 सकता  है  |

 जब  मामला  अ्रदालत  के  समक्ष  हो  तो  सारी  बातों  का  ध्यान  रखना ही  होता  है  ।  सारी  बातों  को

 देखते  हुये  हालात  के  अनसार  मुझे  विधेयक  पर  राय  जानने  के  लिये  उसे  परिचालित  करने  पर

 कोई  भ्रांति  नहीं  ।  प्रस्तावित  संशाधन  के  सम्बन्ध  में  जनता  यद  सारी  बातें  जान  जाये  तो

 द्च्द्धा  ही  ह  ।  माननीय  सदस्य  जो  चाहते  हैं  वह  भ्रमणी  बात  हैं  परन्तु  उन्हें  बह  भी  समझना

 चाहिये  कि  इसका  प्रभाव  क्या  होगा  ।  जनता  को  हर  बात  समझ  लेनी  चाहिये  |

 यह  बात  तो  विधिवाद  है  कि  अदालतों  म  झूठ  नहीं  बोला pot  ईश्वर  अ्रब्यर

 जाना  चाहिये  ।  परन्तु मैं  प्रस्तावक  महोदय की  यह  बात  नहों  मानता कि  सभी  स्थानों  पर
 झूठ  ही

 बोला  जाता  है  ।  एक  बात  यह  कही  जाती  है  कि  वकील  लोग  झूठी  गवाहियां बनाते  रहते हैं  ।

 एक  वकील  होने  के  नाते  में  बता  सकता हूं  कि  र  हू  गलत  बात  है  |

 इसके  अतिरिक्त  मुझे  यह  सुन  कर
 श्राइचये  छ  कि  मंत्री  महोदय  विधेयक

 को
 परिचालित

 करने के  लिये  तत्पर  परन्तु  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसकी  कुछ  आवश्यकता है  र

 क्या  इससे  कुछ  लाभ  होगा

 मंत्री  महोदय  ने  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  &2  का  उल्लेख  किया
 |  मेरा मत  है  कि

 विधि  में  यह  व्यवस्था  तो  रहनी  ही  चाहिये  कि  शपथ  पर  झूठ  कहने  वालों
 को

 दंड  दिया  जाये
 ।

 हमारे

 धर्मग्रंथों  में  तो  प्रत्येक  प्रकार  के  झठ  के  लिये  दंड  की  व्यवस्था  है  ।

 सभापति  महोदय  :.
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